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 Seventeenth  Loksabha

 an>

 Title:  Need  to  review  the  dicision  to  merge  National  Institute  of  Minersਂ

 Health  (NIMH)  with  National  Council  of  Medical  Research  (NIOH).

 SHRI  BALUBHAU  ALIAS  SURESH  NARAYAN  DHANORKAR

 (CHANDRAPUR):  Thank  you,  Chairman,  Sir.  I  would  like  to  draw  the

 kind  attention  of  this  august  House  towards  two  major  issues  related  to

 Vidarbha  region  of  Maharashtra.

 The  first  is  related  to  the  National  institute  of  Miners  Health,

 Nagpur.  It  is  very  shocking  for  Vidarbha  that  the  Union  Cabinet  has

 decided  to  merge  National  institute  of  Miners  Health  (NIMH)  with  the

 National  Institute  of  Occupational  Health  (NIOH),  Ahmedabad,  Gujarat

 under  the  Ministry  of  Health.

 NIMH  was  established  in  1990  with  the  aim  of  dealing  with  the

 diseases  of  Kolar  gold  field  miners.  In  2002,  its  headquarters  was

 established  in  Nagpur  because  Nagpur  is  the  centre  of  a  large  number  of

 mines  in  Vidarbha  and  Central  India.  NIMH  is  an  autonomous  institute

 under  the  Miunistry  of  Mines.  It  conducts  applied  research  in

 occupational  health  and  hygiene  of  miners.

 Sir,  a  rude  shock  has  been  given  to  thousands  of  miners  of

 Maharashtra  and  Central  India.  Despite  a  large  number  of  mines  in

 Vidarbha  and  Central  India,  why  has  the  Government  decided  to  merge

 NIMH  with  NIOH,  while  Gujarat  has  very  few  mines?

 Sir,  1t  is  my  earnest  request  to  the  hon.  Minister  of  Mines  to

 intervene  in  this  matter  immediately  and  stop  this  merger  in  the  larger

 interest  of  miners.  If  the  Government  wants  to  merge  this,  as  already
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 approved  in  the  Cabinet,  then  it  is  my  humble  request  that  a  branch  of

 NIOH  should  be  established  in  Nagpur  and  it  should  remain  under  the

 Ministry  of  Mines.

 Sir,  it  seems  that  the  Government  has  decided  to  subvert  all

 institutions,  whether  they  are  constitutional  institutions  or  autonomous

 institutes  like  NIMH  or  Central  companies  like  Ordnance  Factory.  I  may

 submit  that  204  eligible  candidates  could  not  get  jobs  so  far  on

 compassionate  ground  in  Ordnance  Factory,  Chanda  since  2017.  Their

 fathers  had  worked  in  this  factory  and  died  before  retirement.  As  per

 law,  there  is  a  provision  to  give  job  on  compassionate  ground  to  one

 person  from  the  family  of  the  deceased  worker.

 Sir,  ।  came  to  know  that  the  Government  is  going  to  privatise  41

 ordnance  factories  in  the  country.  If  this  happens,  it  would  be  very

 unfortunate  and  fatal  for  all  organised  and  unorganised  workers  of  these

 factories.  Also,  privatisation  of  the  factory  may  compromise  safety  and

 security  of  the  country.

 It  is  my  earnest  request  to  the  hon.  Minister  of  Defence  to  provide

 jobs  to  these  204  candidates  on  compassionate  ground  and  stop  the

 privatisation  of  these  factories.

 Thank  you,  Sir.  Jai  Hind.  Jai  Maharashtra.

 *t12

 Ttile:  Regarding  renaming  of  Allahabad  University,  High  Court,

 Railway  Station  and  other  Central  Institutes  as  'Prayagray’.
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 श्री  विनोद  कुमार  सोनकर  (कौशाम्बी)
 :

 सभापति  महोदय,  भारतीय  संस्कृति

 का  महत्व  प्रत्येक  काल  खंड  में  रहा  है,  चाहे  सतयुग  हो,  द्वापर  हो,  त्रेता  युग  हो  या

 अब  कलयुग हो
 |

 प्रयाग  की  सुंदरता  और  महिमा  का  वर्णन  रामचरितमानस  में

 पूज्य  तुलसीदास  जी  ने  बड़े  सुंदर  ढंग  से  किया  है:

 “को  कहि  सकइ  प्रयाग  प्रभाउ
 |

 कलुष  पुंज  कुंजर  मृगराऊ

 अस  तीरथपति देखी  सुहाना  |
 सुख  सागर  रघुबर  सुखु  पावा

 ॥

 प्रयाग  की  सुदंरता  और  प्रकृति  को  जिसने  भगवान  राम  को  भी  सुख  दिया  हो,  वैसे

 प्रयाग  की  महिमा  का  वर्णन  रामचरितमानस में  है  ।  आज  से  552  साल  पहले

 प्रयाग  के  साथ  अन्याय  करके  उसका  नाम  इलाहाबाद  कर  दिया  गया
 ।  मे

 उत्तर

 प्रदेश  सरकार  के  मुखिया  पूज्य  योगी  महाराज  जी  को  बधाई  दूंगा  कि  उन्होंने
 552

 साल  बाद  प्रयाग  के  साथ  न्याय  किया  और  इलाहाबाद  का  नाम  बदल  कर  पुन:

 प्रयाग  रखा  ।  अभी  भी  प्रयाग  में  जो  केन्द्रीय  संस्थान,  हाई  कोर्ट,  विश्वविद्यालय,

 रेलवे  स्टेशन  या  अन्य  केन्द्रीय  संस्थान  हैं,  उनका  नाम  अभी  भी  इलाहाबाद  है  |

 मैं  आपके  माध्यम  से  भारत  सरकार  से  मांग  करता  हूं  कि  इलाहाबाद

 विश्वविद्यालय का  नाम  बदल  कर  प्रयाग  विश्वविद्यालय, इलाहाबाद  हाई  कोर्ट  का

 नाम  बदल  कर  प्रयाग  हाई  कोर्ट  और  रेलवे  स्टेशन  का  नाम  बदल  कर  प्रयाग

 रेलवे  स्टेशन  करें,  हवाई  अड  का  नाम  भी  प्रयाग  रखा  जाए
 |

 धन्यवाद
 |

 माननीय  सभापति:
 *m02  श्री

 अजय  कुमार,
 *mo3

 श्री  गणेश  सिंह
 और  *mo4

 कुवर  पुष्पेन्द्र  सिंह  चन्देल  को  श्री  विनोद  कुमार  सोनकर  द्वारा  उठाए  गए  विषय  के

 साथ  संबद्ध  करने  की  अनुमति  प्रदान  की  जाती  है
 |
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 *t13

 Title:  Need  to  provide  pension  to  those  who  took  part  in  J.P.  Movement.

 श्रीमती  रमा  देवी  (शिवहर):  आदरणीय  सभापति  महोदय,  मैं  सदन  के  माध्यम

 से  सरकार  का  ध्यान  आकृष्ट  कराना  चाहती  हूं  कि  देश  में  आजादी  के  बाद  संपूर्ण

 क्रांति  के  नाम  से  पहचाने  जाने  वाला  आन्दोलन  18  मार्च  1974  से  21  मार्च  1977

 के  बीच  चला  था,  जिसे  हम  लोग  जेपी  आंदोलन  भी  कहते  हैं  ।

 यह  आंदोलन  देश  के  सभी  हिस्सों  में  था  परन्तु  बिहार  में  यह  विशेष  रूप  से

 चला,  जिसमें  बिहार  के  छात्रों  एवं  नौजवानों  ने  भाग  लिया  था
 ।

 उस  वक्‍त  केंद्र  की

 तत्कालीन  सरकार  ने  आंदोलनकारियों  को  मीसा,  डीआइआर  जैसे  जन  विरोधी

 कानून  के  तहत  जेल  में  डालने  का  काम  किया  था
 |
 इनमें  से  कई  लोग  लंबे  समय

 के  लिए,  कई  लोग  एक  माह  के  लिए  भी  जेल  गए
 |

 इस  आंदोलन  के  दौरान  बिहार

 के  कई  जनसामान्य  छात्रों  एवं  महिलाओं  को  बनाए  गए  मीसा,  डीआइआर  कानूनों

 के  तहत  आंदोलन  में  भाग  लेने  के  कारण  कई  तरह  की  यातनाएं  दी  गईं,  परन्तु

 मीसा  के  अंतर्गत
 छ:

 महीने  से  ज्यादा  जेल  वालों  को  ही  पेंशन  दी  जा  रही  है
 ।

 बिहार  में  इनकी  संख्या
 3300

 है
 ।

 जो  लोग  एक  महीने  से  ज्यादा  समय  की  सजा

 काट  चुके  हैं  और  आंदोलन  के  दौरान  भूमिगत  रहे  हैं,  उनको  पेंशन  नहीं  दी  जा

 रही है
 ।

 बिहार  के  अलावा  राजस्थान,  मध्य  प्रदेश,  गुजरात  एवं  महाराष्ट्र  में  भी

 जे.पी.  आंदोलन  में  भाग  लेने  वाले  को  पेंशन  की  सुविधा  दी  गयी  है
 ।

 सभापति  महोदय,  सदन  के  माध्यम  से  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  जे.पी.

 आंदोलन  में  भाग  लेने  वाले  एवं  जेल  जाने  वाले  जन  सामान्य  छात्रों  एवं  महिलाओं

 को  बिना  किसी  भेदभाव  के  केंद्र  सरकार  द्वारा  पेंशन  दी  जाए  |  धन्यवाद |

 माननीय  सभापति  :  *m02  कुवर  पुष्पेन्द्र  सिंह  चन्देल  और  *m03  डॉ.  किरीट

 पी.  सोलंकी  को  श्रीमती  रमा  देवी  द्वारा  उठाए  गए  विषय  के  साथ  संबद्ध  करने  की

 अनुमति प्रदान  की  जाती  है  |

 *t14
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 Title:  Need  to  ensure  compliance  of  the  Ministry  of  Defence  circular

 regarding  redevelopment  of  the  buildings  located  near  Defence

 Establishments.

 श्री  गोपाल  शेट्टी  (मुम्बई  उत्तर):  धन्यवाद  सभापति  महोदय
 |
 मैं  एक  बहुत ही

 महत्वपूर्ण  मुद्दा  इस  सदन  में  फिर  एक  बार  उठाने  का  प्रयास  कर  रहा  हूं
 ।  वर्ष

 2012
 से  आज  वर्ष

 2019
 तक

 7
 साल  पूरे  हो  गए,  देश  के  विभिन्न  भागों  में  जहां

 डिफेंस  एस्टैब्लिशमेंट  है,  उसके  अगल-बगल,  प्राइवेट  लैंड  पर,  डिफेंस  के  लैंड

 पर  नहीं,  डेवलपमेंट  के  सारे  काम  बंद  पड़े  हुए  हैं,  खासकर  मुम्बई  शहर  में
 ।

 वर्ष

 2012  के  बाद  हमारी  सरकार  आई  है  ।  मैंने  और  किरीट  सोमैया  जी,  दोनों  ने

 मिलकर  कॉलिंग  अटेंशन  मोशन  मूव  किया  था,  पर्रिकर  जी  द्वारा  इसमें  मदद

 करने  के  बाद  वर्ष  2016  में  सर्कुलर  निकला  और  काम  शुरू  हो  गए
 ।
 स्व.पर्रिकर

 जी  ने  जो  सर्कुलर  निकाला,  जीआर  निकला  उसमें  तीनों  अंगों  नेवी,  आर्मी  और

 सेंट्रल  ऑर्डिनेंस  डिपो  के  बारे  में  उल्लेख  था
 ।

 इसके  बावजूद  अभी  भी  टेक्निकल

 मुद्दे  को  पकड़कर  नेवी  एस्टैब्लिशमेंट  के  लोगों  ने  काम  शुरू  करने  के  परमिशन

 को  रोक  रखा  है
 ।
 मैं  बहुत  आदर  और  सम्मान  के  साथ  यहां  कहना  चाहता  हूं  कि

 लोग  कोर्ट  में  गए,  कोर्ट  ने  इसका  डिसीजन  भी  दे  दिया  कि  जब  वर्ष  2016  के

 सर्कुलर  में  इसके  बारे  में  उल्लेख  है  तो  डिफेंस  एस्टैब्लिशमेंट  के  ऑफिसर  इसमें

 रूकावट क्यों  पैदा  करते  हैं
 |

 इसके  बाद  भी  आज  की  तारीख  तक,  मैं  आपको

 बहुत  दु:ख  के  साथ  कहना  चाहूंगा  कि  सात  सालों  में  लोगों  के  घर  टूट  गए  जिनके

 खुद के  मकान  थे,  वहां  की  कार्पोरेशन  बॉडी  ने  री-डेवलपमेंट  का  परमिशन  दिया,

 लोग  शिफ्ट  हो  गए,  उन्हें  भाड़ा  देना  भी  बंद  कर  दिया  गया  है
 |  लोगों के  हालात

 बहुत  बुरे  होते  जा  रहे  हैं
 ।

 यह  अच्छा  नहीं  लगता  है
 ।

 इस  देश  में  किसान  तो

 आत्महत्या  करते  ही  है,  लेकिन  डिफेंस  एस्टैब्लिशमेंट  के  आस-पास  रहने  वालों

 की  स्थिति  भी  आज  यहां  तक
 आ

 पहुंची  है
 ।

 मैं  इस  बात  से  हैरान  हूं,  आपको  पता

 है  कि  प्राइवेट  मेम्बर  बिल  के  माध्यम  से  दो  बार  यहां  हाफ  एन  ऑवर  डिस्कशन

 भी  हुआ  था
 ।
 मैं  सुभाष  भामरे  जी  का  नाम  यहां  पर  कोट  करना  चाहूंगा,  उन्होंने

 यहां  पर  आश्वासन  दिया  था,  फिर  मैंने  उस  बिल  को  विदड़ा  कर  लिया  था
 ।  इस

 बारे  में  फाइल  पर  वोटिंग  है
 ।

 डिफेंस  सेक्रेटरी  ने  इसकी  अनुमति  भी  दी  है,

 लेकिन  उसके  बाद  पता  नहीं  क्या  चकरी  चल  गई,  यह  काम  आज  तक  बंद  पड़ा
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 हुआ  है
 |

 आज  तक  इसके  लिए  परमिशन  नहीं  दी  जा  रही  है
 ।
 मैं  आपके  माध्यम

 से  फिर  से  एक  बार  इस  बात  का  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  पर्रिकर  साहब  ने  जो

 वर्ष
 2016

 का  सर्कुलर  निकाला  था,  उस  सर्कुलर  में  तीनों  अंगों  के  नाम  उल्लेखित

 हैं  ।
 ऐसे  सारे  लोगों  को  तुरंत  डेवलपमेंट  की  परमिशन  दी  जाए

 ।  प्राइवेट लैंड  पर

 |
 इसमें  डिफेंस  का  कोई  लेना-देना  नहीं  है

 ।
 इस  बात  की  मैं  फिर  से  एक  बार

 मांग  करता  हूं
 |

 माननीय  सभापति
 :  *mo2

 कुंवर  पुष्पेन्द्र  सिंह  चन्देल  श्रीमती  गोपाल  शेट्टी  द्वारा

 उठाए  गए  विषय  के  साथ  संबद्ध  करने  की  अनुमति  प्रदान  की  जाती  है
 |

 *t15

 Title:  Regarding  problem  of  irrigation  in  Jahanabad  Parliamentary

 Constituency,  Bihar.

 श्री  चन्देश्वर  प्रसाद  (जहानाबाद):  सभापति  महोदय,  कई  दिनों  के  प्रयास  के

 बाद  शून्यकाल  में  बोलने  का  मौका  मिला  है
 ।

 इसके  लिए  मैं  आपको  बहुत

 धन्यवाद  देता  हूं
 |

 हमारा  बिहार  आज  बाढ़  और  सुखाड़  की  दोहरी  मार  झेल  रहा

 है
 |

 लोकप्रिय  मुख्य  मंत्री  श्री  नीतीश  कुमार  जी  ने
 27

 जुलाई  को  इस  संबंध  में  एक

 समीक्षा  बैठक  की  है
 ।
 पूरे  बिहार  के  सभी  पदाधिकारियों  के  साथ  उन्होंने  बैठक

 की  है  और  इसकी  समीक्षा  की  है
 ।

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  उनके  द्वारा  तो  काफी  प्रयास  किया  जा  रहा  है,

 लेकिन  जब  तक  भारत  सरकार  उसमें  मदद  नहीं  करेगी  तब  तक  बिहार  की  जो

 समस्या  है,  उससे  निपटा  नहीं  जा  सकता  है  |  महोदय,  9  जिलों  में  काफी  कम

 about  ‘blank



 about  ‘blank

 बारिश  हुई  है,  वहां  सूखे  की  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  है
 |

 उन  नौ  जिलो  में  पीने  के

 पानी  की  समस्या  उत्पन्न  हो  गई  है
 |

 मेरा  संसदीय  क्षेत्र  जहानाबाद  जिला  पूर्णत:

 कृषि  पर  आश्रित  जिला  है
 ।

 वहां  की  सारी  नदियां  बरसाती  हैं  और  वहां  पर  कृषि

 मानसून पर  आधारित  है
 ।

 विगत  कुछ  वर्षों  से  मानसून  की  बारिश  अत्यंत  कम,

 असमय  एवं  असमानुपातिक  हो  रही  है,  जिससे  सिंचाई  भी  प्रभावित  हो  रही  है
 ।

 मेरे  ही  संसदीय  क्षेत्र  के  अरवल  जिले  से  होकर  पुनपुन  और  सोन  नदी  गुजरती  हैं,

 जो  बारहमासी  नदियां  हैं
 ।

 इन  दोनों  नदियों  से  बहुत  पूर्व  से  जहानाबाद  जिले  में

 पानी  को  उपलब्ध  कराने  की  मांग  की  जाती  रही  है
 ।

 वर्ष  2000  में  पुनपुन  सिंचाई

 योजना  की  स्वीकृति  प्राप्त  हुई,  जिसके  अन्तर्गत  हमीदनगर  बराज  का  निर्माण

 कार्य  वर्ष
 2015

 में  पूरा  किया  जा  चुका  है
 ।

 इसके  दांया  नहर  प्रणाली  से  अरवल

 जिला  का  करपी  प्रखंड,  जहानाबाद  जिला  का  इतनी-फरीदपुर  प्रखंड  तथा  पटना

 जिला  का  मसौढ़ी  एवं  पुनपुन  प्रखंड  में  सिंचाई  की  जानी  है
 ।

 इस  योजना  को  मार्च

 2019
 के  पूर्व  पूरा  किया  जाना  प्रस्तावित  था,  परन्तु  अब  तक  नहर  प्रणाली  में  कार्य

 नहीं  किया  जा  सका  है
 ।

 वैकल्पिक  रूप  से  पुनपुन  मुख्य  नहर  के
 20.65

 किलोमीटर  से  दांयी  तरफ  एक  फीडर  चैनल  निकाल  कर
 5

 किलोमीटर  के

 उपरांत  बलदैया  नदी  में  जोड़ा  जा  सकता  है
 ।

 बलदैया  से  मोरहरा  नदी  के  सीसंबा

 तक  चैनल  निर्मित है  |

 महोदय,  पुनपुन  नहर  के  ऊपरी  भाग  से  बलदैया  नदी  तक  लिंक  चैनल  से

 जोड़ने  की  संभावना  भी  देखी  जा  सकती  है
 ।

 सोन  नदी  पर  डेहरी  के  पास  इन्द्रपुरी

 बराज  काफी  पूर्व  से  निर्मित  है  एवं  इससे  सोन  नहर  प्रणाली  निकली  है
 |

 इस  नहर

 प्रणाली  से  अरवल  जिला  का  पुनपुन  एवं  सोन  नदी  के  बीच  का  भाग  भी  सिंचित

 होता  है
 ।

 सोन  नदी  पर  ही  अरवल  जिले  में  पूर्व  में  एक  बराज  निर्माण  की  योजना

 है
 |

 उससे  पुनपुन  नदी  एवं  पुनपुन  से  मोरहर  तक  पानी  पहुंचाने  हेतु  सर्वेक्षण  कर

 डी.पी.आर.  तैयार  करने  की  आवश्यकता  है
 ।

 माननीय  सभापति:  चन्देश्वर जी,  समाप्त  कीजिए  |

 श्री  चन्देश्वर  प्रसाद:  वर्तमान  में  पुनपुन  नदी  के  पंच तीर्थ  स्थल  से  गंगहर  नदी  और

 मोरह  नदी  जुड़ी  हुई  है
 |

 मोरहर  नदी  में  काफी  मात्रा  में  गाद  भरा  हुआ  है
 |
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 माननीय  सभापति:  इसमें  पूरा  भाषण  नहीं  होता  है
 ।

 दो  मिनट  में  अपनी  बात

 कह  देनी  चाहिए |

 श्री  चन्देश्वर  प्रसाद
 :

 मेरा  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  राज्य  सरकार  के  साथ

 मिलकर  जहानाबाद  जिला  के  लिए  एक  ऐसी  विशेष  कार्य  योजना  बनाए,  जिससे

 जहानाबाद  जिले  में  सिंचाई  और  पीने  के  पानी  की  समस्या  का  समाधान  हो  सके,

 धन्यवाद |

 *t16

 Ttile:  Need  to  expedite  the  payment  of  arrears  to  sugercane  farmers  in

 Uttar  Pradesh  and  waive  off  their  loans.

 कुंवर  दानिश  अली  (अमरोहा):  सभापति  महोदय,  धन्यवाद
 |

 आपने  मुझे  एक

 बहुत  ही  महत्त्वपूर्ण  प्रश्न  उठाने  का  मौका  दिया  है
 |

 उत्तर  प्रदेश  के
 40

 लोक  सभा

 क्षेत्रों  में  देश  का  आधा  गन्ना  पैदा  होता  है
 |

 गन्ना  किसान  परेशान  हैं,  क्योंकि  चीनी

 मिलों  पर  उनका  करीब  10  हजार  करोड़  से  ज्यादा  बकाया  है,  जबकि  सरकार  ने

 लोक  सभा  चुनाव  के  दौरान  बड़े-बड़े  वादे  किए  थे
 ।

 चौदह  दिनों  में  पूरे
 पेमेंट

 का

 वादा  किया  था
 ।

 यू.पी.  के
 15

 लोक  सभा  क्षेत्र  गन्ना  बैल्ट  हैं
 |

 इन  क्षेत्रों  के
 50

 लाख

 परिवार  और  दो  करोड़  वोटर्स  इस  पर  आश्रित  हैं
 ।

 जो  चीनी  आपके  मुंह  में

 मिठास  घोलती  है  वह  किसानों  के  लिए  कड़वाहट  का  कारण  बन  गई  है
 |

 यू
 पी.

 में

 40  लोक  सभा  क्षेत्रों  में  गन्ने  की  खेती  होती  है  ।  सबसे  ज्यादा  गन्ना  उत्पादन  करने

 वाले  प्रदेश  के  इस  हिस्से  को  गन्ना  बल्ट  कहते  है
 ।

 इसमें  सहारनपुर,  कैराना,

 अमरोहा  में  गन्ना  किसानों  की  हालत  दिन-प्रतिदिन  बद  से  बद्तर  होती  जा  रही  है

 ।  किसान  कर्ज  के  बोझ  के  तले  दबा  है  ।  गन्ना  लगाने  की  लागत  करीब  42  हजार
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 रुपये  प्रति  एकड़  आती  ।  किसान  कर्ज  लेकर  गन्ना  बोता  है,  इस  पर  ब्याज  देता

 है  ।  प्रधान  मंत्री  फसल  बीमा  योजना  के  लिए  प्रीमियम  भी  देता  है,  जबकि  गन्ने  का

 भुगतान  उन्हें  एक-एक  साल  तक  नहीं  मिलता  है
 |

 मेरे  संसदीय  क्षेत्र  अमरोहा  में  चार  बड़ी  शुगर  फैक्ट्रिज  हैं,  जिनमें  से  तीन

 प्राइवेट  बड़ी  शुगर  फैक्ट्रिज  हैं  और  एक  सरकारी  फैक्ट्री  है,  लेकिन  सब  पर

 किसानों का  पैसा  बकाया  है  |

 अत:,  सभापति  जी,  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  मांग  करता  हूं  कि  गन्ना

 किसानों  की  हालत  की  ओर  ध्यान  दिया  जाए  और  उनकी  बकाया  राशि  जल्द  से

 जल्द  देने  का  कष्ट  करें  और  उन्हें  कर्ज  से  मुक्ति  दिलाएं
 |  धन्यवाद  |
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 *t17

 Title:  Need  to  include  Siliguri  in  West  Bengal  under  Smart  City  Mission

 Project.

 श्री  राजू  बिष्ट  (दार्जिलिंग):  सर,  मैं  अपने  क्षेत्र  का  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  विषय

 आपके  सामने  रखना  चाहूंगा  ।
 आपसे  मेरा  निवेदन  है  कि  मैं  अपना  विषय  पूरा

 कर  पाऊं,  इसलिए  अगर  समय  थोड़ा  ज्यादा  लगे  तो  जरूर  दे  दीजिए
 |

 महोदय,  दार्जिलिंग  हिल्स,  तराई  और  ?अर  क्षेत्र  की  जनता  का  एक  सबसे

 बड़ा  मुद्दा  है  परमानेंट  पोलिटिकल  सोल्यूशन
 ।

 हमारी  पार्टी  ने  संकल्प  पत्र  में

 वादा  किया  है  कि  इस  क्षेत्र  के  लोगों  की  लम्बित  मांग  का  एक  स्थायी  राजनीतिक

 हल  ढूंढ़ा  जाएगा
 |

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  के  परिप्रेक्ष्य  से  भी  इसका  समाधान  किया  जाना

 अति  आवश्यक  है
 ।

 इससे  सीमा  पार  अवैध  घुसपैठ  को  रोकने  में  सहायता

 मिलेगी  और  भारत  के  संवेदनशील  “चिकन  नेक?  क्षेत्र  की  सुरक्षा  व्यवस्था भी

 मजबूत  होगी
 ।

 हिल  काउंसिल  और  जीटीए,  जो  वर्ष
 2011

 में  बनी,  उसका

 एक्सपेरिमेंट  पूरी  तरह  से  फेल  हो  चुका  है  और  वह  अवैध  रूप  से  पहाड़  में  काम

 कर  रही  है  ।  एक  स्थायी  राजनीतिक  समाधान  से  ही  इस  सीमावर्ती  संवेदनशील

 क्षेत्र  में  बेहतर  शासन  व्यवस्था  सुनिश्चित  होगी  तथा  इस  क्षेत्र  में  जो  लोग  रहते  हैं,

 उनके  भविष्य  के  बारे  में  अनिश्चितता  की  स्थिति  समाप्त  हो  जाएगी
 |

 अत:  मेरा  आपके  माध्यम  से  केन्द्रीय  गृह  मंत्री  जी  से  अनुरोध  है  कि  इस  मुद्दे

 से  संबंधित  सभी  स्टेकहोल्डर्स  से  जल्द  से  जल्द  बातचीत  शुरू  की  जाए
 |  धन्यवाद
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 माननीय  सभापति:  *m02  श्री  नारणभाई  काछड़िया  और  *mo03  डॉ.  किरिट  पी

 सोलंकी
 को  श्री  राजू  बिष्ट  द्वारा  उठाए  गए  विषय  के  साथ  संबद्ध  करने  की  अनुमति

 प्रदान की  जाती  है  |

 *t18

 Title:  Regarding  regularisation  of  services  of  Shiksha  Mitra  in  Uttar

 Pradesh.

 श्री  कौशल  किशोर  (मोहनलालगंज):  सभापति  महोदय,  मैं  आपके  माध्यम  से

 सरकार  का  ध्यान  अनुसूचित  जाति,  अनुसूचित  जनजाति  और  पिछड़े  वर्ग  की

 बैकलॉग  भर्ती  की  तरफ  आकर्षित  करना  चाहता  हूं
 |

 मान्यवर,  1/1/2018  तक  अनुसूचित  जाति  के  27,499  पद  खाली  थे,

 अनुसूचित  जनजाति  के  12,334  पद  और  अन्य  पिछड़े  वर्गों  के  9,165  पद  खाली

 पड़े  हैं,  जिनकी  भर्ती  नहीं  हो  पाई  है
 ।

 भर्ती
 न

 होने  की  वजह  से  अनुसूचित  जाति,

 अनुसूचित  जनजाति  और  अन्य  पिछड़े  वर्गों  के  मेधावी  छात्र,  जो  सर्विस  के  लिए

 भागदौड़  कर  रहे  हैं,  उनके  अंदर  बड़ी  निराशा  पैदा  हो  रही  है
 ।

 इसलिए  इन  पदों

 का  भरा  जाना  अत्यंत  आवश्यक  है  |

 मैं  चाहता  हूं  कि  इसके  लिए  एक  कमेटी  का  गठन  किया  जाए  और  इस  तरह

 का  एक  विधेयक  संसद  में  लाया  जाए  कि  चाहे  केन्द्र  सरकार  की  सरकारी,  अर्ध-

 सरकारी  और  स्वायत्त  शासी  संस्थाएं  हों,  चाहे  राज्य  सरकार  के  अंतर्गत  आने

 वाली  सरकारी,  अर्ध-सरकारी  और  स्वायत्त  शासी  संस्थाएं  हों,  उन  सभी  में

 अनुसूचित  जाति,  अनुसूचित  जनजाति  और  अन्य  पिछड़े  वर्गों  की  बैकलाग  भर्ती

 के  जो  पद  खाली  पड़े  हैं,  उनके  लिए  यह  फिक्स  कर  दिया  जाए  कि  किसी  वर्ष  में
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 51
 दिसम्बर  तक  जो  भी  पद  खाली  होते  हैं,  उनको  पूरा  का  पूरा  भर  दिया  जाए

 ।

 इस  तरह  का  एक  कानून  बनाने  का  काम  किया.  जाए  ।
 आपके  माध्यम  से,

 सरकार  से  मेरी  यही  मांग  है
 ।

 धन्यवाद
 ।

 माननीय  सभापति  :

 *m02  कुवर  पुष्पेन्द्र  सिंह  चन्देल  को  श्री  कौशल  किशोर  द्वारा  उठाए  गए  विषय  के

 साथ  संबद्ध  करने  की  अनुमति  प्रदान  की  जाती  है
 |

 *t19

 Ttile:  Regarding  reservation  of  SCs,  STs  and  OBCs  in  Private  Sector.

 डॉ.  हिना  विजयकुमार  गावीत  (नंदुरबार):  सभापति  महोदय,  आपने  मुझे

 अत्यंत  महत्वपूर्ण  विषय  पर  बोलने  का  मौका  दिया  है,  इसके  लिए  मैं  आपको

 धन्यवाद देती  हूं  |

 सभापति  महोदय,  आज  देश  में  निजी  क्षेत्र  में  बड़ी  मात्रा  में  बढ़ोत्तरी  हो  रही

 है
 |

 माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  के  नेतृत्व  में  आज  मेक  इन  इंडिया  के  तहत  कई

 प्राइवेट  कंपनीज  हमारे  देश  में  आकर  इनवेस्टमेंट  कर  रही  हैं  और  एक्स पेंशन  भी

 कर  रही  हैं  |  केन्द्र  सरकार  ने  सवर्णों  को  निजी  क्षेत्रों  में  10  प्रतिशत  आरक्षण

 घोषित  किया  है
 ।

 मैं  एक  जनजातीय  क्षेत्र  से  सांसद  हूं
 ।

 आज  जनजातीय  क्षेत्र  में

 एससी,  एसटी,  ओबीसी  सभी  नौजवान  अलग-अलग  प्रकार  की  शिक्षा  स्किल

 इंडिया  के  माध्यम  से  ले  रहे  हैं,  लेकिन  निजी  क्षेत्रों  में  एससी,  एसटी  और  ओबीसी

 के  लिए  कोई  आरक्षण  न  होने  के  कारण,  उन  पर  एक  प्रकार  से  अन्याय  हो  रहा  है
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 मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  अनुरोध  करती  हूं  कि  एससी,  एसटी  और

 ओबीसी  नौजवानों  के  लिए  भी  निजी  क्षेत्र  में  आरक्षण  का  प्रावधान  करें
 ।  धन्यवाद

 |

 माननीय  सभापति  :

 *m02  श्री  ना रण भाई  कापड़िया  और

 *m03
 डॉ.  किरीट  पी.  सोलंकी  को  डॉ.  हिना  विजयकुमार  गावीत  द्वारा  उठाए  गए

 विषय  के  साथ  संबद्ध  करने  की  अनुमति  प्रदान  की  जाती  है
 |

 *[20

 Title:  Need  to  complete  Vijaywada-Ranchi  corridor  passing  through

 Nabarangpur  Parliamentary  Constituency  in  Odisha.

 श्री  रमेश  चन्द्र  माझी  (नबरंगपुर):  सभापति  महोदय,  मेरा  संसदीय  क्षेत्र

 नबरंगपुर  है
 |

 हर  साल  जब  नबरंगपुर  और  मलकानगिरी  जिले  में  बारिश  होती  है

 तो  कुछ  इलाके  कट-ऑफ  हो  जाते  हैं
 ।

 ओडिशा  के  नबरंगपुर  और  मलकानगिरी

 जिले  में  दो  दिन  बारिश  हुई  है  और  इसके  कारण  इस  साल  भी  कई  इलाके  कट-

 ऑफ  हो  चुके  हैं
 ।

 मलकानगिरी  जिला  के  कालीमला  ब्लॉक  और  पोडिया  ब्लॉक

 से  भी  कई  इलाके  कट-ऑफ  हो  चुके  हैं
 |

 मेरा  निवेदन  है  कि  नेशनल  हाईवे  विजयवाड़ा-राँची  कॉरिडोर  का  पार्ट  है  ।

 इसलिए  पोटेरू  से  रमबी-०  के  बीच  एक  ब्रिज  बनाया  जाए  ।  एमबी-०से से

 कांगरूकोंडा  के  बीच  एक  ब्रिज  बनाया  जाए  ।  एमबी-00  से  एमबी-126  के  बीच

 एक  ब्रिज  बनाया  जाए  और  एमबी-77  से  रप बी-96  के  बीच  में  एक  ब्रिज  बनाया

 जाए |

 मैं  नेशनल  हाईवे  डिपार्टमेंट  के  मिनिस्टर  को  दरख्वास्त  कर  रहा  हूं  कि

 इसे  जल्द  से  जल्द  बनाया  जाए  |  धन्यवाद  |
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 *t2 ।

 Title:  Regarding  NHAI  Project  in  Tripura.

 श्री  रेबती  त्रिपुरा  (त्रिपुरा  पूर्व):  सर,  मैं  आपके  माध्यम  से  केन्द्रीय  सरकार  से

 निवेदन  करता  हूं  कि  धर्मनगर  से  अगरतला  नेशनल  हाईवे  जो  वहां  लाइफ-लाइन

 के  नाम  से  जानी  जाती  है
 ।

 वहां  नेशनल  हाईवे  प्रोजैक्ट  का  काम  काफी  दिनों  से

 चल  रहा  है,  लेकिन  काम  जल्दी  पूरा  नहीं  होने  के  कारण  वाहनों  के  आवागमन  में

 काफी  दिक्कत हो  रही  है
 |

 इसलिए  आपके  माध्यम  से  मेरी  मांग  है  कि  इस

 प्रोजैक्ट  को  जल्द  से  जल्द  पूरा  किया  जाए
 |

 सर,  मैं  दो-तीन  पॉइंट्स कहना

 चाहता हूं  ।

 आमबासा  से  अमरपुर  वाया  गंडाछरा  रोड,  जो  नेशनल  हाईवे  प्रोजैक्ट  के

 द्वारा  स्वीकृति  मिलने  के  बावजूद  काम  शुरू  नहीं  हुआ  है
 ।

 मेरा  आपके  माध्यम  से

 निवेदन  है  कि  इस  प्रोजैक्ट  को  जल्द  शुरू  कराया  जाए
 |

 माननीय  सभापति:  इसमें  एक  ही  विषय  उठाया  जाता  है,  एक  ही  विषय  उठाया

 जाना  चाहिए  |

 श्री  रेबती  त्रिपुरा
 :

 सर,  गंडाछरा  से  रायसाबड़ी,  रायसाबड़ी  से  जतनबाड़ी  वाया

 तिर्थमुख,  रोड  को  नेशनल  हाईवे  प्रोजैक्ट  में  शामिल  किया  जाए,  जिससे  तिर्थमुख,

 जहां  पूस  संक्रांति  मेला  लगता  है  और  डम्बूर  लेक  जो  पर्यटन  का  बहुत  बड़ा  क्षेत्र

 है,  वहां  नेशनल  हाईवे  का  काम  शुरू  किया  जाए
 ।  धन्यवाद |

 [22

 Ttile:  Regarding  proposal  to  privatise  41  Ordnance  factories  in  country.

 PROF.  SOUGATA  RAY  (DUM  DUM):  Sir,  I  have  changed  my

 subject.  Actually,  the  Home  Ministry  is  not  giving  clearance  to  the

 different  proposals  sent  by  the  West  Bengal  Government.  In  2016,  the

 State  Government  of  West  Bengal  sent  a  proposal  for  permission  under
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 the  IDR  Act  to  take  over  two  companies,  Jessop  and  Dunlop.  Jessop  is

 in  my  Constituency.  For  the  past  three  years,  the  Centre  and  the  Home

 Ministry  have  not  given  permission.  I  demand  that  the  permission  be

 given  immediately.

 Sir,  in  2016,  the  West  Bengal  Assembly  sent  a  proposal  to  rename

 West  Bengal  as  ‘Bangla’.  Three  years  have  passed  but  a  simple  proposal

 requiring  a  Constitutional  Amendment  has  not  been  accepted  by  the

 Centre.  We  met  the  hon.  Prime  Minister  the  other  day  and  asked  him

 what  his  objection  can  be  to  renaming  of  West  Bengal  as  ‘Bangla’.  We

 always  say,  “Abar  asibo  firey  dhansiritir  tirey,  ei  Banglai’.  ‘Bangla’  is

 the  name  for  which  the  Centre  is  not  giving  permission.

 Through  this  august  House,  I  am  again  pressing  that  the  Centre

 should  give  clearance  to  the  proposal  sent  by  West  Bengal  and  to  the

 unanimous  proposal  from  all  parties  to  rename  West  Bengal  as  ‘Bangla’

 as  this  is  the  demand  of  ten  crore  people  of  the  State.

 *t23

 Title:  Need  to  construct  over-bridges  with  escalators  at  Railway

 Crossings  in  Etawah  Parliamentary  Constituency,  Uttar  Pradesh.

 डॉ.  रामशंकर  कठेरिया  (इटावा):  सभापति  जी,  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय

 रेल  मंत्री  जी  का  ध्यान  आकृष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  उत्तर  रेलवे  में  इटावा  एक  बहुत

 पुराना  जंक्शन  है
 ।

 उस  स्टेशन  की  हालत  बहुत  खराब  है
 ।

 वहां  लगातार

 सौंदर्यीकरण  की  मांग  हो  रही  है
 |

 इटावा  में  रेलवे  लाइन  के  एक  तरफ  60

 परसेंट  शहर  का  हिस्सा  है
 ।

 जिस  तरफ  60  परसेंट  हिस्सा  है,  वह  पुराना  शहर  है
 ।
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 वहां  एजुकेशन  के  बहुत  सारे  सेंटर्स  हैं,  मार्केट  है  और  दसरी  तरफ
 40

 परसेंट

 हिस्से  में  नया  शहर  है
 ।

 वहां  फर्रुखाबाद फाटक  बंद  कर  दिया  है
 ।

 वहां  लम्बे

 समय  से  स्वचालित  सीढ़ियों  की  मांग  हो  रही  है,  जिससे  आना-जाना  सुगमता  से  हो

 सके  |
 स्टेशन  के  दसरी  तरफ  रामनगर  फाटक  है,  वह  भी  बंद  रहता  है  |  वहां

 लम्बे  समय  से  ओवर  ब्रिज  की  मांग  हो  रही  है
 ।

 वह  स्वीकृत  भी  हो  गया  है,  लेकिन

 अभी  काम  शुरू  नहीं  हुआ
 ।

 रामनगर  ओवर  ब्रिज  बने,  उससे  पहले  स्वचालित

 सीढ़ियां  कानपुर  की  तरफ  बनाई  जाएं,  जो  फर्रुखाबाद  फाटक  पर  है
 |  इससे

 वहां  के  लोगों  की  आने-जाने  की  दिक्कत  टूर  हो  सकेगी
 ।

 मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  रेल  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि

 रामनगर  फाटक  पर  ओवर  ब्रिज  बने  और  फर्रुखाबाद  फाटक  पर  स्वचालित

 सीढ़ियां  बनाई  जाएं
 |

 इटावा  रेलवे  स्टेशन  बहुत  पुराना  है
 ।

 इसकी  जीर्ण-जीर्ण

 हालत  के  सौंदर्यीकरण का  काम  भी  किया  जाए  |

 माननीय  सभापति:

 *m02
 कुवर  पुष्पेन्द्र  सिंह  चंदेल  को  डॉ.  रामशंकर  कठेरिया  द्वारा  उठाए  गए

 विषय  के  साथ  संबद्ध  करने  की  अनुमति  प्रदान  की  जाती  है
 |

 [24

 Title:  Need  to  take  steps  to  declare  Madurai  airport  as  an  international

 airport.

 *SHRI  ७.  VENKATESAN  (MADURAI):  Hon.  Speaker,  Vanakkam.

 Madurai  Airport  has  to  be  declared  as  an  International  Airport.  The

 statistics  which  I  want  to  state  here  may  give  you  a  sort  of  shock.  If  you

 compare  with  the  20  International  Airports  in  India,  the  number  of

 passengers  who  used  Madurai  airport  last  year  is  more  than  that  of  nine

 international  airports  of  the  country.  If  you  make  a  direct  comparison
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 with  the  Varanasi  airport  which  is  in  our  Hon.  Prime  Miunister’s

 Constituency.  The  number  of  international  passengers  who  used  this

 Varanasi  airport  last  year  was  1,24,950.  But  the  number  of  international

 passengers  who  used  this  Madurai  airport  last  year  was  254163.  That  is

 exactly  twice  the  number.  Similarly,  Tirupati,  Imphal,  Port  Blair  and

 Viyayawada  airports  have  had  no  international  passengers  during  last

 year.  Still  these  four  airports  are  considered  as  international  airports  by

 the  Union  Government.  But  even  though  the  Madurai  airport  was  used

 by  2.5  lakh  international  passengers  last  year,  it  has  not  been  declared  as

 international  airport  by  the  Union  Government.  Why  is  there  such  a

 partiality?  The  figures  I  quoted  are  not  imaginary.  This  is  the  statistics

 released  by  Airports  Authority  of  India.  Madurai  airport  should  be

 declared  as  an  international  airport.  This  is  my  humble  request.  This

 isa  demand  of  people  belonging  to  nine  Parliamentary  Constituencies

 of  Tamil  Nadu.  I  hope  that  Hon.  Members  from  Tamil  Nadu  including  ...

 *  in  the  House  will  accept  this.  I  urge  that  Madurai  airport  should  be

 declared  as  an  international  airport  immediately.  This  should  be  declared

 as  an  airport  working  24x7,  round  the  clock.  Madurai  airport  should  be

 included  as  per  the  BASA  agreement.  Moreover  flight  services  should

 be  started  from  Madurai  to  Singapore,  Malaysia  and  UAE.

 माननीय  सभापति  :  जिन  माननीय  सांसद  का  नाम  लिया  गया  है,  वह  रिकॉर्ड  से

 निकाल दिया  जाए  |

 *125

 Title:  Issue  regarding  problems  caused  by  breaking  of  ponds  in  Dausa

 Parliamentary  Constituency.

 श्रीमती  जसकौर  मीना  (दौसा)  :  माननीय  सभापति  जी,  मैं  आपके  माध्यम  से

 अपने  संसदीय  क्षेत्र  का  एक  अति  महत्त्वपूर्ण  मुद्दा  उठाना  चाहती  हूँ
 ।
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 महोदय, 26,  27  और  28  तारीख  को  चाकसू  विधान  सभा  क्षेत्र  में  इतनी

 भारी  वर्षा  हुई  कि  वहां  तीन  बड़े  तालाब  एक  साथ  क्षतिग्रस्त  होकर  टूट  गए,

 जिससे  उनका  पानी  गांव  में  भर  गया
 |
 मैं  आपके  माध्यम  से  कहना  चाहूंगी  कि

 इनके  अलावा  पांच  और  तालाब  हैं,  जिन्हें  मैं  अपनी  आंखों  से  देखकर  आई  हूं
 ।  मैं

 कल  और  आज,  दोनों  दिन  वहीं  थी
 ।

 ये  पांचों  तालाब  भी  टूटने  वाले  हैं
 ।
 मैंने  जिला

 प्रशासन  और  राजस्थान  सरकार  से  बात  की  है
 ।
 मैं  आपके  ध्यान  में  लाना  चाहती

 हूं  कि
 न

 तो  उन्होंने  किसानों  की  सुध  ली  और
 न

 ही  उन  लोगों  की  सुध  ली,  जिनके

 घरों  में  पानी  भर  गया  और  अनाज  भीग  गया
 ।

 जिन  घरों  में  खाने  की  व्यवस्था  नहीं

 है,
 न

 ही  उनकी  सुध  ली
 |

 मैंने  जब  सिंचाई  विभाग  के  कर्मचारियों,  अधिकारियों  और  जिला  प्रशासन

 से  बात  की  तो  उससे  एक  आश्चर्यजनक  स्थिति  सामने  आई  कि  ग्राम  पंचायतों  के

 पास  आर्थिक  व्यवस्था नहीं  है
 |

 नगर  पालिका  का  एक  बहत  बड़ा  तालाब  जब

 टूटा  तो  नगर  पालिका  में  एक  चौकीदार  के  अलावा  कोई  कर्मचारी  तैनात  ही  नहीं

 था  |
 वहां  सारे  पद  खाली  हैं

 ।
 वहां  बीडीओ भी  नहीं  है

 ।
 ऐसी  परिस्थति में

 चौकीदार  या  जमादार  ही  वहां  के  काम  देख  रहे  हैं
 |

 यह  पूरा  इलाका  जलमग्न  है
 ।

 भीगे  हुए  कपड़ों  में  सैंकड़ों  महिलाएं  मेरे  सामने  आई
 ।

 माननीय  सभापति  जी,  वहां  किसी  भी  तरह  की  मदद  नहीं  पहुंच  रही  है
 |

 वहां  तीन  लोगों  की  जानें  गई  हैं,  दो  बच्चे  पानी  में  बह  गए  और  एक  बच्चा  करंट

 लगने  से  मर  गया,  लेकिन  इसके  बावजूद  प्रशासन  ने  इस  समस्या  की  ओर  कोई

 ध्यान नहीं  दिया  है
 ।

 राजस्थान  सरकार  ने  इन  बांधों  और  तालाबों  को  सुरक्षित

 करने  का  कोई  उपाय  नहीं  किया  है
 |

 मैं  आपके  माध्यम  से  यह  कहना  चाहती  हूं  कि  इस  गंभीर  समस्या  पर

 राजस्थान  सरकार  का  ध्यान  जाना  चाहिए  और  केन्द्र  सरकार  का  ध्यान  भी  इस  पर

 जाना  चाहिए
 ।

 राजस्थान  में  जल  प्रबंधन  की  अति  सुंदर  और  मजबूत  व्यवस्था

 होनी  चाहिए,  लेकिन  इसकी  कोई  पूर्व  तैयारी  नहीं  की  गई  है
 ।

 वहां  पूर्व  में  मिट्टी

 का  एक  कट्टा  भी  भरकर  नहीं  रखा  गया,  ताकि  इस  आपदा  से  बचा  जा  सके
 |

 यह
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 बहुत  गंभीर  समस्या  है
 ।

 मैं  इस  समस्या  के  निदान  के  लिए  आपका  सहयोग

 चाहती हूं  |  धन्यवाद  |

 *[26

 Title:  Need  to  merge  seven  railway  stations  of  Srikakulam  Parliamentary

 Constituency  in  Andhra  Pradesh  with  Waltair  division.

 SHRI  RAM  MOHAN  NAIDU  KINJARAPU  (SRIKAKULAM);:  Sir,

 I  would  like  to  raise  a  matter  of  urgent  public  importance  and  that  is  the

 creation  of  a  new  railway  zone  for  the  State  of  Andhra  Pradesh.  Time

 and  again  we  have  been  demanding  for  this  railway  zone  both  inside  and

 outside  the  House.  Earlier  this  year,  the  Central  Government  had  agreed

 and  created  a  new  railway  zone  for  Andhra  Pradesh  under  the  name  of

 South  Coastal  Railway  Zone.  But  before  we  could  feel  happy  that  a  new

 zone  has  been  created,  there  have  been  further  announcements  from  the

 Railway  Minister  himself  which  have  led  to  huge  disappointment  and

 pain  among  the  people  of  Andhra  Pradesh  especially  the  people  of  North

 Andhra.  The  Central  Government  has  decided  to  take  away  the  Waltair

 Division  which  has  been  there  for  125  years.  It  iं8  very  difficult  to  create

 a  new  Division  and  the  Ministry  of  Railways  very  well  understands  that

 it  is  equally  difficult  to  take  away  an  existing  Division.  There  is  no

 meaningful  reason  for  taking  away  this  Waltair  Division.  Like  I  said,  it

 has  been  there  for  125  years.  It  has  been  one  of  the  most  profitable

 Divisions  in  the  country.  It  has  established  a  great  work  culture  which  is

 a  matter  of  pride  for  Indian  Railways.  So,  I  request  the  Central

 Government  to  take  this  demand  into  consideration  and  continue  with

 the  existing  Waltair  Division.  The  Government  wants  to  divide  the

 Waltair  Division  into  two  parts  and  merge  one  with  Vijayawada  Division

 and  give  away  the  other  to  Odisha.
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 19.45  hrs  (Hon.  Speaker  in  the  Chair)

 If  you  look  at  the  Waltair  Division,  it  is  comprised  of  three  districts

 of  Andhra  Pradesh.  The  Government  is  trying  to  merge  it  with

 Vijayawada  Division,  which  makes  it  a  huge  division  comprising  of  six

 districts  of  Andhra  Pradesh.  It  will  be  very  difficult  to  manage,  to

 administer,  to  create  new  infrastructure,  and  to  handle  all  the  employees

 who  come  under  this  division.  Therefore,  I  request  the  Central

 Government  again  to  continue  the  Waltair  Division  as  it  15.

 Also,  there  are  seven  railway  stations  in  the  district  of  Srikakulam

 which  come  under  the  Khurda  Road  Division.  Palasa,  Mandasa,

 Summadevi,  Baruva,  Jhadupudi,  Ichchpuram  and  Sompeta  are  the  seven

 railway  stations  in  Khurda  Road  Division  which  need  to  be  included  in

 the  new  South  Coast  Railway  Zone.  I  also  demand  the  Central

 Government  to  take  this  demand  into  consideration  and  to  fulfil  the

 creation  of  new  railway  zone  in  full  letter  and  spirit.  That  is  the

 requirement  of  the  people  of  Andhra  Pradesh.

 Thank  you  very  much,  Sir.

 27

 Title:  Issue  regarding  increasing  incidents  of  sexual  assault  against  girls

 in  the  country.

 श्रीमती  सुप्रिया  सदानंद  सुले  (बारामती):  अध्यक्ष  जी,  मैं  आज  देश  की  बेटियों

 के  लिए  न्याय  मांगने  के  लिए  खड़ी  हुई  हूं
 ।

 इस  हफ्ते  दो  घटनाएं  हुई  हैं
 ।  एक

 घटना  उन्नाव  की  है  और  सरसरी  घटना  हरियाणा  की  है
 |

 उन्नाव  में  जो  घटना  हुई  है,

 मैं  उसकी  निंदा  करती  हूं
 ।

 मैं  सरकार  को  विनती  करती  हूं  कि  वह  बेटी  बचाओ,

 बेटी  पढ़ाओ  का  नारा  लगा  रही  है,  लेकिन  ग्राउण्ड  रियलिटी  कुछ  अलग  है
 |

 इसकी  एक  डिटेल्स  इनक्वायरी  होनी  चाहिए
 |

 हरियाणा  में  एक  घटना  हुई  है,  जो
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 स्कूल  की  बच्चियां  हैं,  वे  रोज  स्कूल  जाती  थीं  और  उनके  साथ  छेड़छाड़  हुआ

 करती  थी
 ।

 मानेसर  में  उन्होंने  पहले  स्कूल  में  कहा,  लेकिन  कुछ  नहीं  हुआ
 ।

 उसके  बाद  वे  पुलिस  स्टेशन  गईं,  फिर  भी  कुछ  नहीं  हुआ
 ।

 अब  वे  बच्चियां  हाई

 कोर्ट  जा  रही  हैं  ।  आप  सोचिए  उन्नाव  में  जो  पीड़ित  लड़की  है,  उसके  फादर  की

 सस्पीशियस  डैथ  भी  हुई
 |

 एक  उन्नाव  की  घटना  हुई  है  और  हरियाणा  की  भी

 घटना  है
 |

 आज  हर  बेटी  खुद  को  सरक्षित  महसूस  नहीं  कर  रही  है
 |

 माननीय  अध्यक्ष:  ऐसा  नहीं  है,  हर  बेटी  अपने  आपको  सुरक्षित  महसूस  कर  रही

 है  ।  ये  स्टेट  के  विषय  हैं  |

 श्रीमती  सुप्रिया  सदानंद  सुले  :  अध्यक्ष  जी,  दो  बड़ी  घटनाएं  हुई  हैं
 |

 *128

 Title:  Issue  regarding  alighnment  of  bridge  between  Digha  and

 Nayagaon  in  Bihar.

 श्री  राजीव  प्रताप  रूडी  (सारण):  अध्यक्ष  महोदय,  मेरे  राजनीतिक  जीवन  का

 पार्लियामेंट  के  भीतर  और  विधान  सभा  से  लेकर  यहां  तक  27  वां  या  28  वां  वर्ष  है

 ।
 कई  बार  मैं  सोचता  हूं  कि  हम  लोग  अपने  राजनीतिक  जीवन  में  कुछ  प्रस्ताव  देते

 हैं  और  कुछ  बातें  रखते  हैं
 ।

 मैं  अपने  सारण  संसदीय  क्षेत्र  में  जाता  रहता  हूं
 ।

 मैं
 26

 साल  से  उस  सड़क  पर  जा  रहा  हूं,  उस  पुल  को  पार  कर  रहा  हूं,  उस  गांव  में  जा

 रहा हूं
 ।

 इस  सदन  के  बाकी  सदस्य  भी  मुझे  इस  बात  की  सलाह  दें  कि
 26-27

 साल  से  जो  व्यक्ति  अपने  संसदीय  क्षेत्र  में  जाता  है,  क्या  उसकी  जानकारी  जो

 अधिकारी  साल  या  दो  साल  पहले  आता  है,  उससे  कम  है  या  ज्यादा  है?  यह  पीड़ा

 हमेशा बनी  रहती  है
 ।
 मैं

 27
 साल  से  वहां  जा  रहा  हूं  और  जो  अधिकारी

 सचिवालय  में  बैठकर  आता  है,  वह  एक  या  डेढ़  साल  के  लिए  आता  है
 ।

 व्यवस्था

 का  यह  एक  ऐसा  स्वरूप  है,  जिसमें  संचिका  उसके  पास  आती  है
 ।

 शायद  वह  मेरे

 जिले  में  कभी
 न

 गया  हो,  लेकिन  पटना  में  बैठे-बैठे  उसको  सपना  आता  है  कि  यह

 काम  बहुत  अच्छा  है  और  संचिका  में  अनुबंधित  करके  उसे  कैबिनेट  में  ले  जाता  है

 और  एप्रूव  कराकर  ले  आता  है
 ।

 इससे  वह  हमारे
 26

 साल  की  इस  राजनीतिक
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 यात्रा  को  शून्य  कर  देता  है
 ।
 मैं  समझता  हूं  कि  यह  सभी  जिलों  में  लागू  है

 ।  मैं

 समझता  हूं  कि  आपको  भी  अपने  राजनीतिक  जीवन  में  कोटा  में  कोटा  शहर  से

 लेकर  कोटा  के  गांवों  तक  जानकारी  होगी,  हो  सकता  है  कि  पहले  चरण  में
 न

 हो
 |

 मैं
 30

 साल  से  अपने  संसदीय  क्षेत्र  में  घूम  रहा  हूं  और  जो  विषय  मैं  लेकर
 आ

 रहा

 हूं,  उसमें  मेरी  पीड़ा  कहां  है
 ।

 बिहार
 400

 किलोमीटर  गंगा  नदी  से  बंटा  हुआ  है,

 जिसे  हम  उत्तर  बिहार  और  दक्षिण  बिहार  कहते  हैं
 ।  सरकार

 की
 नीतियों

 के

 हिसाब  से  पूरब  क्षेत्र  में  गंगा  के  ऊपर  महात्मा  गांधी  सेतु  बना
 ।
 श्रीमती  गांधी  ने

 उसका  उद्घाटन  किया  था
 ।

 उसके  बाद  भागलपुर  और  साहेबगंज  तक  कई  पुलों

 का  निर्माण हुआ,  जो  पूरब  क्षेत्र  में  बिहार  को  उत्तर  बिहार  और  दक्षिण  बिहार  से

 जोड़ने के  लिए  पर्याप्त  थे
 ।

 उसके  पश्चात्‌  एक  रेल  पुल  था,  जिसे  अंग्रेजों  ने

 मोकामा  में  बनाया  था
 ।

 जब  राम  विलास  जी  रेलवे  मंत्री  थे  तो  उन्होंने  सोनपुर  और

 दीघा  के  बीच  रेल  पुल  की  स्वीकृति  दी,  जिससे  उसको  पटना  से  सोनपुर  तक

 जोड़ना था
 |

 फिर  किसी  अधिकारी  को  अच्छा  लगा  कि  यह  पुल  बन  गया  है  तो

 पुल  के  ऊपर  एक  सड़क  चढ़ा  दी  जाए
 ।

 उसके  बाद  वह  पुल  वापस  लौटकर

 उल्टी  दिशा  में  पश्चिम  दिशा  की  तरफ  चला  जाता  है
 |

 अभी  बिहार  सरकार  ने  एक  पुल  के  लिए  चार  लेन  की  स्वीकृति  दी  है  ।  मैं

 बिहार  के  मुख्य  मंत्री  जी  का  आभार  व्यक्त  करना  चाहूंगा  कि  उन्होंने  राज्य  के

 खजाने  से  इसका  निर्णय  किया  है
 ।

 दूसरे,  केन्द्र  सरकार  ने  पश्चिम  दिशा  में

 दिलवाना-शेरपुर  और  सारण  जिलों  के  बीच  में  एक  और  चार  लेन  का  पुल  दिया  है

 |  लेकिन  मेरी  पीड़ा  इस  विषय  पर  है  और  मैं  इसके  साथ  ही  अपनी  बात  को

 समाप्त  करूंगा  कि  यह  दीघा  से  लेकर  सोनपुर  तक  का  जो  पुल  है,  वह  व्यक्ति  जो

 अधिकारी  है,  जिसने  संचिका  में  दस्तखत  किया  है  और  जो  उस  क्षेत्र  में  कभी  गया

 भी  नहीं  है,  उसने  वहां  पर  बैठे-बैठे  जो  असाइनमेंट  तय  कर  दिया  है,  वह  पूरी

 तरह  से  गलत  है
 ।
 मैं  हाल-फिलहाल  बिहार  के  मुख्य  मंत्री  जी  के  साथ  एक  मंच

 पर  था
 ।

 हमारे  क्षेत्र  के  एक
 70

 साल  के  बुजुर्ग  राघव  जी  हैं,  मुख्य  मंत्री  जी  ने

 उनको  बुलाकर  पूछा  कि  यह  अलाइनमेंट  सही  है  या  नहीं  सही  है?  उन्होंने  कहा

 कि  पूरे  राजनीतिक  जीवन  की  लड़ाई  थी  कि  दीघा  से  लेकर  नयागांव  के  बीच  में

 पुल  निकले,  लेकिन  इन  लोगों  ने  उस  अलाइनमेंट  को  बदल  दिया  है
 ।
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 अध्यक्ष  महोदय,  मैं  आपके  माध्यम  से  और  अपने  वर्षों  के  अनुभव से  यह

 कहना  चाहता  हूं  कि  हम  सब  राजनीतिक  लोग  जब  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  पास

 लाते  हैं  और  जो  अधिकारी  उसकी  जानकारी  नहीं  रखते  हैं,  तो  बड़ा  दुख  होता  है
 |

 एक  बड़ा  निर्णय  जो  हजार  वर्षों  तक  रहेगा,  उसमें  उसका  आक्षेप  होता  है  ।  कहीं

 न
 कहीं  ऐसे  बड़े  निर्णय  जिसमें  हजार-डेढ़  हजार  करोड़  रुपये  खर्च  होते  हैं,  उसमें

 वहां  के  स्थानीय  जन-प्रतिनिधियों का  भी  मंतव्य  लिया  जाए  ।  मैं  आपके  माध्यम से

 बिहार  सरकार  से  आग्रह  करूंगा  कि  दीघा  और  नयागांव  के  बीच  का  जो

 अलाइनमेंट  है,  उसे  ठीक  किया  जाए
 |

 ऐसा  ही  निर्णय  जो  कहीं-कहीं  पर  माननीय

 सांसदों  के  क्षेत्रों  में  भी  होता  है,  उनकी  भी  सलाह  ली  जाए  और  उनके  राजनीतिक

 अनुभव  का  लाभ  उठाया  जाए
 |

 माननीय  अध्यक्ष  :

 *m02
 कुवर  पुष्पेन्द्र  सिंह  चन्देल  और

 103  श्री  ना रण भाई  काछड़िया  को  श्री  राजीव  प्रताप  रूडी  द्वारा  उठाए  गए

 विषय  के  साथ  संबद्ध  करने  की  अनुमति  प्रदान  की  जाती  है
 |

 [29

 Ttile:  Issue  regarding  increasing  air  pollution  in  the  country.

 SHRI  FEROZE  VARUN  GANDHI  (PILIBHIT):  Hon.  Speaker,  Sir,  I

 rise  to  speak  on  the  issue  of  air  pollution.  Sir  Gangaram  Hospital  in  New

 Delhi  conducted  a  survey  last  year  where  they  said  that  30  years  ago,

 approximately  90  per  cent  of  those  who  had  lung  cancer  were  smokers.

 But  in  the  survey  that  they  conducted  last  year,  they  found  that  64  per

 cent  of  those  people  in  our  country  today  who  have  lung  cancer  are  non-

 smokers.  The  demographics  of  people  who  today  have  lung  cancer  are
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 completely  different.  Thirty-eight  per  cent  people  in  India  who

 have  lung  cancer  are  under  the  age  of  45  as  opposed  to  4  per  cent  of

 people  two  decades  ago.

 Chronic  obstructive  pulmonary  disease  which  is  a  severe  lung

 condition,  is  the  second  biggest  killer  in  India  after  heart  disease  today.

 Rising  industrial  emissions,  crop  burning,  dirty  diesel,  exhaust  fumes

 and  construction  dust  are  the  causes.  In  Delhi,  there  was  a  flagrant

 example  of  the  destruction  of  our  aerial  environment  with  very  little

 benefit  to  our  economy  which  was  the  Badarpur  Thermal  Power  Plant.  It

 was  shut  down  last  year.  It  was  made  with  technology  from  the  1940s

 from  the  erstwhile  Soviet  Union  and  the  Czech  Republic.  In  all

 developed  countries,  technology  commissioned  before  1985  has  been

 termed  obsolete  because  it  is  severely  polluting  and  it  does  not  produce

 merely  enough  energy.  At  its  peak,  the  Badarpur  Thermal  Power  Plant

 gave  five  per  cent  of  Delhi’s  electricity  while  giving  18  per  cent  of

 Delhi’s  PM  2.5  particulate  matter.  Despite  being  seen  as  clean,  the

 emission  levels  of  sulphur  dioxide  were  four  times  that  of  permissible

 limits  of  coal  power  plants.  A  population  of  200,000  people  lives  in  a

 six-kilometre  radius  near  the  power  plant.  They  have  15  times  higher

 incidents  of  cancer  than  if  they  lived  15  kilometres  away.  There  are

 more  than  400  such  operational  thermal  power  plants  in  India  today

 which  have  19  million  people  around  what  the  Indian  Government  has

 termed  as  cancer  circles  in  India.  The  Supreme  Court  has  mandated

 retro-fitting  of  clean  technologies.  The  Power  Ministry  has  said  that  it

 will  phase  them  out  by  2022.  There  is  no  action  that  we  have  seen  as  yet.

 When  we  look  at  what  the  solutions  are,  today  the  industrial  plants

 and  factories  hire  a  third  party  to  come  and  audit  their  factories.  These

 auditors  check  pollution  levels  three  times  a  year  and  give  an  audit
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 report  at  the  end  of  the  year.  Sir,  ।  want  to  ask  you,  which  auditor  is

 going  to  speak  against  the  factory  which  i8  signing  their  cheques?  The

 Indian  Government’s  data  states  that  59  per  cent  factories  have  violated

 Indian  pollution  norms  while  only  seven  per  cent  have  been  cited.

 Sir,  ।  would  seek  your  protection  for  two  minutes  more.  In  the

 case  of  Gujarat,  they  decided  to  do  three  very  interesting  things;  no

 company  was  allowed  to  hire  their  own  auditors  the  Government  gave

 them  the  auditors  -,  no  auditor  was  sent  to  the  factory  twice  thinking

 that  they  would  make  a  relation  perhaps  with  the  owner,  and  if  they  gave

 information  about  pollution,  they  were  paid  a  bonus.  It  led  to  a  28  per

 cent  reduction  in  air  pollution  in  one  year  in  Ahmadabad.

 It  will  be  interesting  to  look  at  the  fact  that  Germany,  France,  and

 Sweden  are  using  ethanol-laced  petrol,  which  is  completely  non-toxic

 and  biodegradable.  It  gives  more  output  than  gasoline.  Why  are  we  not

 using  it?  It  curbs  the  emission  of  Sulphur  dioxide.  Sir,  it  is  a  long

 topic.  I  can  continue  with  it  later.

 *m02

 माननीय  अध्यक्ष  :  आप  इस  मामले  पर  एक  बार  लिखकर  दीजिए  ।  आपका

 अच्छा  विषय  है,  अगले  सत्र  में  कभी  समय  मिलेगा  तो  डिबेट  कराएँगे  |

 SHRI  FEROZE  VARUN  GANDHI  :  I  will  do  that,  Sir.

 *m03

 माननीय  अध्यक्ष
 :

 कुँवर  पुष्पेन्द्र  सिंह  चन्देल  को  श्री  फिरोज़  वरुण  गांधी  द्वारा

 उठाए  गए  विषय  के  साथ  संबद्ध  करने  की  अनुमति  प्रदान  की  जाती  है
 |
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 Title:  Issue  regarding  waiving  of  farmers  loan  in  Madhya  Pradesh.

 श्री  गणेश  सिंह  (सतना):  माननीय  अध्यक्ष  महोदय,  मैं  आपका  बहुत-बहुत

 आभारी  हूँ  कि  आपने  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  विषय  को  उठाने  की  अनुमति  दी  ।  मैं

 आपके  माध्यम  से  भारत  सरकार  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूँ  कि  मध्य  प्रदेश

 सरकार  ने  जो  10  दिनों  में  किसानों  की  कर्ज  माफ  करने  का  वायदा  किया  था,  वह

 मात्र  घोषणा  रह  गया
 |

 अभी  वहाँ  प्रदेश  का  जो  बजट  पारित  हुआ  है,  उसमें  मात्र

 8  हजार  करोड़  रुपये  कृषि  विभाग  को  दिए  गए,  जबकि  पूरे  प्रदेश  के  किसानों  का

 कर्जा  दो  लाख  रुपये  तक  माफ  करने  की  बात  कही  गई  थी  और  उसके  लिए
 45

 हजार  करोड़  रुपये  की  जरूरत  थी  ।  यह  किसानों  के  साथ  एक  बड़ा  धोखा

 साबित  हुआ
 |

 बेरोजगार  युवाओं  को  बेरोजगारी  भत्ता  देने  की  बात  कही  गई  थी,

 उससे  भी  प्रदेश  सरकार  पूरी  तरह  से  मुकर  गई
 ।

 यह  भी  करोड़ों  युवाओं  के  साथ

 धोखा  किया  गया
 ।

 गरीबों  तथा  किसानों  के  कल्याण  के  लिए  पूर्ववर्ती  भाजपा  की

 सरकार  ने  जो  योजनाएँ  चला  रखी  थीं,  उन्हें  एक-एक  करके  सब  को  बंद  कर

 दिया  गया
 ।
 प्रदेश  सरकार  पहले  दिन  से  ही  मात्र  स्थानांतरण  उद्योग  चला  रही  है

 ।

 सुबह  ट्रांसफर  होता  है,  शाम  को  निरस्त  हो  जाता  है
 ।

 यह  खेल  जिले  से  लेकर

 राजधानी तक  चल  रहा  है
 ।

 कर्मचारियों  का  स्थानांतरण  तो  हो  ही  रहा  है,  इन

 दिनों  पूरे  देश  की  मीडिया  में  एक  चर्चा  का  विषय  है  कि
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 कुत्तों  का  स्थानांतरण

 किया  गया  है
 ।

 मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  कुत्तों  का  ट्रांसफर  किया  है  और  यह  पूरे

 देश  की  मीडिया  में  छाया  हुआ  है
 ।

 मध्य  प्रदेश  की  सरकार  पूरी  तरह  से  विफल

 हो  चुकी  है  ।...(व्यवधान)

 माननीय  अध्यक्ष  :
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 *m02  कुँवर  पुष्पेन्द्र  सिंह  चन्देल  को  श्री  गणेश  सिंह  द्वारा  उठाए  गए  विषय  के

 साथ  संबद्ध  करने  की  अनुमति  प्रदान  की  जाती  है
 |

 *[3  1]

 Title:  Need  to  extend  Chennai-Bengaluru  industrial  corridor  to  Kochi  via

 Coimbator.

 SHRI  BENNY  BEHANAN  (CHALAKUDY):  Thank  you,  Speaker,

 Sir.  My  submission,  through  you,  to  the  august  House  is  with  regard  to

 the  extension  of  Chennai-Bengaluru  Industrial  Corridor  to  Kochi  via

 Coimbatore.

 Presently,  the  Government  of  India  is  developing  five  industrial

 corridors  in  the  country;  namely,  Delhi-Mumbai  Industrial  Corridor,

 Chennai-Bengaluru  Industrial  Corridor,  Bengaluru-Mumbai  Economic

 Corridor,  Amritsar-Kolkata  Industrial  Corridor,  and  East  Coast

 Economic  Corridor.  Development  of  the  Chennai-Bengaluru  Industrial

 Corridor  is  progressing  with  the  completion  of  the  master  plan  for  the

 identified  nodes  along  the  KCIC.

 The  Government  of  Kerala  had  requested  the  Government  of  India

 to  take  up  the  proposal  of  Kochi-Coimbatore  Industrial  corridor.  In

 response,  the  Union  Minister  directed  the  State  Government  to  submit  a

 proposal  to  the  National  Industrial  Corridor  Development  and

 Implementation  Trust.  A  report  on  the  Kochi-Bengaluru  Industrial

 Corridor  prepared  by  the  KSIDC,  the  nodal  agency,  was  submitted  to  the

 NICDIT.  The  approval  of  the  Corridor  is  to  be  accorded  by  the  NICDIT,

 Government  of  India.

 The  GAIL  pipeline,  which  was  held  up,  is  now  getting  completed

 in  this  area.  To  leverage  optimally  and  promote  use  of  natural  gas  as
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 industrial  fuel  and  feedstock  in  industries,  it  15  desirable  to  develop  an

 industrial  corridor  with  all  requisite  basic  infrastructure.

 20.00  hrs

 This  would  promote  pollution-free  industrialisation  and  would

 generate  jobs.

 Therefore,  I  would  urge  upon  the  Government  to  take  steps  for  the

 extension  of  Chennai  Bengaluru  Industrial  Corridor  to  Kochi  via

 Coimbatore.

 माननीय  अध्यक्ष  :  श्रीमती  ज्योत्सना चरणदास  महंत  |

 मैं  सभी  माननीय  सदस्यों  से  कहना  चाहता  हूँ  कि  आपका  विषय  लंबा  होगा,

 तो  मैं  समझ  जाऊँगा,  बाकी  विषय  ही  ऐसा  हो,  तो  उसे  लंबा
 न

 खीचें,  एक-एक

 मिनट  में  अपनी  बात  कह  दें
 ।

 सभी  माननीय  सदस्य,  मेरी  इस  बात  से  सहमत  होंगे  |

 श्री  एटो  रन्टोनी  (पतनमतिट्टा):  सर,  दो-दो  मिनट  का  समय  दे  दीजिए
 |

 *{32

 Title:  Need  to  increase  coverage  of  Pradhan  Mantri  Fasal  Bima  Yojana.

 श्रीमती  ज्योत्सना  चरणदास  महंत  (कोरबा):  महोदय,  आपने  मुझे  जीरो  ऑवर  में

 बोलने  का  समय  दिया,  इसके  लिए  आपका  धन्यवाद
 ।

 प्रधान  मंत्री  फसल  बीमा  योजना  के  संदर्भ  में  मैं  बहुत  ज्यादा  आंकड़े  और

 तर्क  प्रस्तुत  नहीं  करना  चाहती  हूँ
 ।

 मैं  केवल  इतना  कहना  चाहती  हूँ  कि  यह  बहुत

 सामान्य  सी  बात  है  कि  किसान  भाइयों  की  बीमा  के  प्रीमियम  की  राशि  बैंकों  के

 माध्यम  से  काट  ली  जाती  है
 |

 राशि  काटना  तो  ठीक  है,  परंतु  इसके  साथ  शासन
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 यह  भी  व्यवस्था  सुनिश्चित  करे  कि  हमारे  किसान  भाइयों  को  बीमा  के  भुगतान  की

 राशि  के  विषय  में  अगर  कोई  भी  जानकारी  प्राप्त  करनी  हो,  तो  उन्हें  यह

 जानकारी  उनके  अपने  बैंक  के  माध्यम  से  ही  सुनिश्चित  हो
 ।

 एक  बहुत  बड़ी

 समस्या  यह  है  कि  जब  हमारे  किसान  भाई  अपनी  बीमा  राशि  के  विषय  में  बैंक  से

 संपर्क  करते  हैं,  तो  उन्हें  यह  उत्तर  मिलता  है  कि  बीमा  के  विषय  में  वे  कुछ  नहीं

 जानते हैं  |

 मेरा  आपसे  अनुरोध  है  कि  बीमा  राशि  के  विषय  में  जो  भी  जानकारी  वे

 प्राप्त  करना  चाहें,  वह  जानकारी  सरकार  उन्हें  दे  ।  किसान  की  फसल  के  बीमा

 की  प्रीमियम  राशि  बैंक  से  काटी  जाती  है,  लेकिन  उसे  ठीक  तरह  से  यह  भी  पता

 नहीं  होता  है  कि  उसका  बीमा  किस  कंपनी  से  हुआ  है  और  वह  अपने  बीमा  के

 विषय  में  जानकारी  के  लिए  किससे  संपर्क  करे  |  यह  उनके  लिए  एक  समस्या  है  |

 योजना  की  व्यवस्था  जनित  जो  ये  खामियाँ  हैं,  उनको  टूर  किया  जाना  अति

 आवश्यक है  |

 महोदय,  मेरा  यह  भी  अनुरोध  है  कि  प्रधान  मंत्री  फसल  बीमा  योजना  में

 केवल  प्रकृति  जनित  आपदाओं  को  शामिल  किया  गया  है
 ।

 इसमें  व्यक्ति  जनित

 आपदाओं  को  भी  शामिल  किया  जाना  चाहिए,  जैसे  कि  चोरी  होना,  आग  लगना

 आदि,  क्योंकि  आपदा  आखिर  आपदा  है,  चाहे  वह  व्यक्ति  जनित  हो  या  प्रकृति

 जनित  |  मेरा  यह  मानना  है  कि  किसानों  को  उनकी  फसल  की  क्षति  राशि  का

 बीमा  वास्तविक  रूप  से  मिलना  चाहिए  ।  धन्यवाद  |

 *{33

 Title:  Issue  regarding  enhancement  of  licence  fees  of  the  fishing

 mechanised  boats  in  Kerala.

 SHRI  M.  K.  RAGHAVAN  (KOZHIKODE):  Thank  you,  hon.  Speaker,

 Sir.

 I  wish  to  raise  a  very  important  issue  related  to  the  enhancement

 of  licence  fees  on  fishing  merchants’  mechanised  boats  by  the
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 Government  of  Kerala  recently.

 The  Government  of  Kerala  has  increased  the  licence  fee  of  the

 fishing  mechanised  boats  to  Rs.52,000  per  annum  from  Rs.5,000,  which

 is  ten  times  the  existing  fee  and  a  fee  for  violation  of  fishing  norms  has

 also  been  increased  to  Rs.  3  lakh.  Similarly,  smaller  boats  are  now

 charged  Rs.  21,000  per  annum  from  Rs.  2,000.  This  is  happening  when

 other  coastal  States  are  collecting  only  Rs.500  as  a  fee.

 Therefore,  the  State  Government’s  policy  has  adversely  affected

 the  fishing  sector  of  Kerala.

 The  fishing  industry  which  provides  one  per  cent  of  the  GDP,  is

 now  in  deep  trouble  with  the  depleting  marine  resources  and  increasing

 input  costs.

 Therefore,  I  urge  upon  the  Government  to  intervene  immediately

 and  ensure  that  the  status  quo  is  maintained  and  all  the  necessary  help

 should  be  extended  to  this  industry  in  the  State,  especially  keeping  in

 view  that  the  fishermen  community  is  one  of  the  most  unsecured

 sections,  both  financially  and  employment-wise.  Thank  you,  Sir.

 [34

 Title:  Need  to  give  compensation  to  farmers  whose  crops  got  damaged

 due  to  heavy  rains  in  Sikar  Parliamentary  Constituency,  Rajasthan.

 श्री  सुमेधा नन्द  सरस्वती  (सीकर):  महोदय,  मैं  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  विषय

 आपके  सामने  उपस्थित  कर  रहा  हूँ
 ।

 अभी  चार-पाँच  दिन  पहले  मेरे  लोक  सभा

 निर्वाचन  क्षेत्र  सीकर  में  अचानक  बहुत  भारी  बारिश  हुई  और  उसमें  नदी-नाले

 अचानक  बहे
 |

 बहुत  सारे  लोग  इस  प्रकार  के  थे,  जो  खेतों  में  काम  कर  रहे  थे  या

 पशु  चरा  रहे  थे
 ।

 नदी,  नाले  में  बहकर  चार  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हो  गई
 ।  एक
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 व्यक्ति  की  मृत्यु  दीवार  गिरने  के  कारण  हुई
 |

 बहुत  सारे  लोगों  की  फसलें  पानी  में

 बही  हैं  ।  मैं  स्वयं  लगातार  दो  दिन  अपने  लोक  सभा  क्षेत्र  में  जाकर  लोगों  से

 मिलकर  आया  हूँ
 |

 जिन  पाँच  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हुई  है,  मैं  उन  पाँचों  व्यक्तियों  के

 परिवार  वालों  के  पास  गया  हूँ
 ।

 वे  पाँचों  बहुत  ही  गरीब  आदमी  हैं
 ।

 एक  व्यक्ति

 की  तो  ऐसी  स्थिति  थी  कि  जब  मैं  उसके  घर  गया,  तो  उसके  परिवार  के  पास  खाने

 के  लिए  अनाज  नहीं  था  ।  मैंने  लोगों  से  कहकर  उनके  लिए  व्यवस्था  कराई  |

 महोदय,  मेरा  आपके  माध्यम  से  भारत  सरकार  से  निवेदन  है  कि  वह  इस

 प्रकार  के  गरीब  किसान  लोगों  को  मदद  करे  और  जिनकी  फसल  खराब  हुई  है,

 उनको  भी  मुआवजा  देने  का  कष्ट  करे
 |

 धन्यवाद
 |

 [35

 Title:  Regarding  atrocities  on  Hindus  in  Pakistan.

 श्री  शंकर  लालवानी  (इन्दौर):  महोदय,  आपने  मुझे  जीरो  ऑवर  में  बोलने  का

 समय  दिया,  इसके  लिए  आपका  धन्यवाद
 |
 मैं  आपका  ध्यान  एक  बहुत  ही

 महत्वपूर्ण  विषय  की  तरफ  दिलाना  चाहता  हूँ
 ।

 इन  दिनों  पाकिस्तान में  हिन्दू

 समाज  के  ऊपर  बहुत  अत्याचार  हो  रहा  है
 ।  9

 अप्रैल,
 1950

 में  नेहरू-लियाकत

 समझौता  हुआ  था,  उस  समझौते  में  इंडो-पाकिस्तान  एग्रीमेंट  के  तहत  दोनों  देशों

 की  माइनोरिटी  की  जान-माल  की  रक्षा,  पूजा-पाठ,  धर्म  की  स्वतंत्रता  आदि  बातों

 का  जिक्र है  ।

 लेकिन,  बड़े  दु:ख  के  साथ  यह  कहना  पड़  रहा  है  कि  हमारे  यहां  तो

 माइनॉरिटी के  लोग  अच्छी  तरह  से  पूजा  कर  रहे  हैं,  सड़कों  पर  नमाज़  पढ़  रहे  हैं,

 लेकिन  पाकिस्तान  में  मन्दिर,  गुरुद्वारे  तोड़े  जा  रहे  हैं
 |

 यही  नहीं,  लूट-खसोट की

 जा  रही  है,  किडनैप  कर  हत्या  की  जा  रही  है  |  अभी  हाल  ही  में  हमने  यह  देखा

 कि  किस  प्रकार  बालिकाओं  का  धर्म  परिवर्तन  किया  जा  रहा  है  और  वे  डंके  की

 चोट  पर  कहते  हैं  कि  हम  उनका  धर्म  परिवर्तन  करेंगे
 |  50  से  ज्यादा  हिन्दू

 लड़कियों  का  धर्म  परिवर्तन  इसी  माह  किया  गया  है
 |

 वहां  का  पूरा  हिन्द  समाज
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 बहुत  आक्रोशित  है  और  उनका  पूरा  ध्यान  भारत  की  तरफ  और  मोदी  जी  की

 सरकार की  तरफ  है  |

 महोदय,  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  का  ध्यान  इस  ओर  दिलाना  चाहता

 हूं  कि  इस  मुद्दे  को  अंतर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  उठाएं
 ।

 जो  नेहरू-लियाकत  समझौता

 हुआ  था,  उसका  पालन  कराने  के  लिए  सरकार  कड़े  कदम  उठाए
 |

 माननीय  अध्यक्ष:  जो  माननीय  सदस्य  अपने  को  संबद्ध  करना  चाहते  हैं,  वे  लिख

 कर  दे  दें
 ।

 ..  (व्यवधान)

 माननीय  अध्यक्ष:

 *m02
 श्री जगदम्बिका पाल,

 *m03  श्री  अजय  कुमार,

 *m04
 श्री  बिद्युत बरन  महतो,

 *m05
 श्री  संजय  सेठ,

 *m06  श्री  अनुराग शर्मा,

 *m07
 श्री  अनिल  फिरोजिया,

 *m08
 श्री

 राजेन्द्र  अग्रवाल,

 409
 श्री  गणेश  सिंह,

 *m10
 डॉ.  संजय  जायसवाल,

 x11
 डॉ.  सत्यपाल  सिंह,

 1112
 श्री  सुमेधा नन्द  सरस्वती  एवं
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 *m13  श्री  हनुमान  बेनीवाल  को  श्री  शंकर  लालवानी  द्वारा  उठाए  गए  विषय  के

 साथ  संबद्ध  करने  की  अनुमति  प्रदान  की  जाती  है
 ।

 *[36

 Title:  Issue  regarding  irregular  detention  of  34  students  in  KUS-1,

 Tripati,  Andhra  Pradesh.

 SHRI  BALLI  DURGA  PRASAD  RAO  (TIRUPATI):  Sir,  I  would

 like  to  thank  you  for  giving  me  this  opportunity  to  express  my  views  on

 the  issue  of  irregular  detention  of  44  students  in  KVS-1,  Tirupati,

 Andhra  Pradesh  which  is  my  Parliamentary  Constituency.

 Sir,  coming  to  the  issue,  a  total  of  134  students  are  studying  in  gth

 class  in  this  KVS.  A  total  of  35  students  out  of  134  students  have

 passed  in  all  subjects  except  science.  A  supplementary  examination  was

 conducted  in  the  month  of  April,  2019,  but  only  one  student  passed  and

 the  remaining  34  students  failed  again  which  is  very  surprising  to  me.  I

 came  to  know  from  the  parents  of  the  students  and  others  that  these

 students  are  very  bright.  They  have  failed  only  in  one  subject,  i.e.,

 science.

 In  this  regard,  parents  met  the  teacher,  the  principal  and  the

 officers  concerned  of  the  KV.  But  all  of  them  have  given  a  very

 intelligent  advice  of  joining  some  other  school.  This  issue  appeared  in

 the  local  newspaper  also.  I  am  concerned  about  these  34  students  who

 are  future  generation  of  our  country.  Some  one  from  them  may  become

 our  country’s  great  scientist  or  a  missileman  of  India  like  Shri  Abdul

 Kalam  Ji.

 Our  Government  is  putting  in  its  best  efforts  to  increase  the

 literacy  percentage  in  the  country  through  various  schemes.  ।
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 approached  all  the  concerned  and  have  also  given  letters  to  the  Ministry

 concerned  but  so  far  no  action  has  been  taken.  I  would  request  for  your

 kind  intervention  so  that  this  issue  is  solved  as  early  as  possible.

 माननीय  अध्यक्ष:  श्री  जगदम्बिका  पाल  जी  ।

 जगदम्बिका  पाल  जी  रोज  बोलने  वाले  लोगों  में  हैं  ।

 (37

 Title:  Need  to  start  helicopter  service  of  Pawan  Hans  Limited  in  Budh

 circuit  Civil  Aviation  Pilgrimage.

 श्री  जगदम्बिका  पाल  (इमरियागंज):  माननीय  अध्यक्ष  महोदय,  मुझे  लगता  है

 कि  इसीलिए  मुझे  अवसर  नहीं  मिल  रहा  है
 ।

 आपको  याद  होगा,  पिछले  दिनों  जब

 आप  इस  चेयर  पर  थे,  मुझे  आपने  बोलने  के  लिए  कहा  था,  लेकिन  मुझे  अवसर

 मिला  नहीं  था
 ।

 आज  आपने  मुझे  बोलने  का  अवसर  दिया,  इसके  लिए  आपको

 धन्यवाद |

 अध्यक्ष  महोदय,  हमारी  सरकार  ने  बौद्ध  सर्किट  की  प्राथमिकता  को

 सर्वोच्च  स्तर  पर
 निर्धारित

 किया  था
 ।

 आज  बौद्ध  धर्म  को  मानने  वाले  दुनिया  के

 तमाम  देशों  के  लोग  बौद्ध  धर्म  के  स्थलों  पर  आते  हैं  ।  सौभाग्य  से,  उत्तर  प्रदेश  में

 चार  स्थल  हैं
 -

 सारनाथ,  कुशीनगर,  कपिलवस्तु,  जो  गौतम  बुद्ध  का  जन्म  स्थान  है

 और  जो  सिद्धार्थनगर जनपद  में  है,  और  श्रावस्ती  ।  ये  बौद्ध  सर्किट  में  हैं  ।  चाहे

 से  लोग  यहां  आते  हैं
 |

 यहां  कोई  पवन  हंस  की  हेलीकॉटर  सर्विस  या  अन्य  कोई

 हेलीकॉटर  सर्विस  के  न  होने  के  कारण  वे  अपनी  यात्रा  वाराणसी  के  पास  सारनाथ

 से  शुरू करते  हैं  ।

 डॉ.  संजय  जायसवाल  (पश्चिम  चम्पारण):  आप  मांग  कीजिए  कि  कुशीनगर

 एयरपोर्ट चालू  करें  |
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 श्री  जगदम्बिका  पाल:  महोदय,  हमारे  चीफ  व्हिप  साहब  बिल्कुल  ठीक  कह  रहे

 हैं  कि  कुशीनगर  एयरपोर्ट  चालू  हो  जाए  और  उसे  बोधगया  के  साथ  भी  जोड़  दिया

 जाए
 ।

 एक  बौद्ध  सर्किट  को  कम  से  कम  सारनाथ-बोधगया-कुशीनगर-

 कपिलवस्तु-श्रावस्ती  के  साथ  जोड़ा  जाए
 |

 आप  जानते  हैं  कि  आज  दुनिया  में  बौद्ध

 धर्म  को  मानने  वाले  सर्वाधिक  राष्ट्रों  के  लोग  हैं
 ।

 बुद्धम  शरणम्‌  गच्छामिਂ  और

 प्रवर्तक  और  उसको  मानने  वाले  लोगों  से  हमें  केवल  पर्यटन  की  दृष्टि  से  ही  नहीं

 देखना  है,  बल्कि  इससे  राजस्व  की  भी  आमदनी  होगी
 ।

 पर्यटन  की  दृष्टि  से  भी

 हमारे  देश  में  एक  बौद्ध  सर्किट  की  सर्वोच्च  प्राथमिकता  है
 ।

 मैं  आपके  माध्यम  से

 यह  चाहता  हूं  कि  केन्द्र  सरकार  इस  सर्किट  पर  पवन  हंस  की  हेलीकॉटर  सर्विस

 को  उपलब्ध कराए  |

 धन्यवाद  |

 माननीय  अध्यक्ष:

 *m02

 कुँवर  पुष्पेन्द्र  सिंह  चन्देल  को  श्री  जगदम्बिका  पाल  द्वारा  उठाए  गए  विषय  के  साथ

 संबद्ध  करने  की  अनुमति  प्रदान  की  जाती  है
 |

 *{38

 Title:  Need  to  take  steps  for  the  welfare  of  people  in  Laddakh

 Parliamentary  Constituency.

 श्री  जामयांग  शेरिंग  नामग्याल  (लद्दाख):  अध्यक्ष  महोदय,  आपने  मुझे  शून्य

 काल  में  बोलने  के  लिए  मौका  दिया,  इसके  लिए  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  हूं
 ।
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 महोदय,  हम  सभी  लोग  26.0  तारीख  को  कारगिल  विजय  दिवस  की  20वीं

 एनिवर्सरी  बड़े  गर्व  के  साथ  मना  रहे  थे  ।  उसके  दो  दिन  बीतने  के  बाद  आज  मैं

 अपनी  कंस्ट्ट्एन्सी होकर  आया  हूं  ।  हम  सभी  को  भारतीय  सेना  पर  गर्व  है,

 जिन्होंने
 यह  विजय  प्राप्त  की  थी

 ।
 पूरे  देशवासियों के  साथ-साथ  हमारे

 लद्दाख वासी भी  उनको  सलाम  करते  हैं  |

 अध्यक्ष  महोदय,  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  करना

 चाहता  हूं  कि  जिस  कारगिल  युद्ध  में  भारतीय  सेना  ने  विजेता  प्राप्त  किया  था,

 उसमें  हमारे  सिविलियन  का  भी  काफी  कंट्रीब्यूशन  था,  इसलिए  उनको  भी

 रेकग्राइज़  किया  जाए
 |
 मैं  आपकी  अनुमति  से  इस  विषय  पर  एक  मिनट  बोलना

 चाहूंगा  |
 गारखोन  गांव  का  रहने  वाला  ताशी  नामग्याल  वह  शख्स  है,  जिन्होंने

 भारतीय  सेना  को  इन्फॉर्मेशन  देकर  देश  के  प्रति  अपनी  ड्यूटी  निभाई  थी
 ।

 आज

 ताशी  नामग्याल  के  गांव  सहित  आसपास  के  जो  क्षेत्र  युद्ध  प्रभावित  हैं,  वहां  किसी

 प्रकार  का  विकास  कार्य  नहीं  होने  के  कारण  गंभीर  संकट  से  गुजर  रहा  है
 ।

 महोदय,  उसके  बारे  में  मैं  संक्षेप  में  बोलना  चाहूंगा
 |

 वर्ष
 999

 के  वार  में  हमारे

 सिविलियन  लोगों  ने  वालंटियर  के  रूप  में  सेना  के  साथ  कंधे  से  कंधा  मिलाकर

 वार  में  पार्टिसिपेट  किया  था
 ।

 वही  सिविलियन  लोग  आर्मी  में  पोर्टर  के  तौर  पर

 रिक्ूट  होते  थे,  लेकिन  आज  वह  काम  नहीं  हो  रहा  है
 ।

 उनके  बारे  में  ऐसा  कहा

 जाता  है  कि  आपकी  आयु
 45

 वर्ष  से  ऊपर  है  और  आपका  कद  छोटा  है
 ।  उस

 वक्‍त  इन  सारी  चीजों  को  नहीं  देखा  गया  था  कि  आपकी  आयु  कितनी  है
 ।  उस

 वक्त  हमें  यह  भी  पता  नहीं  था  कि  हमारे  वालंटियर  वापिस  जिंदा  आएंगे  या  नहीं

 आएंगे,  लेकिन  आज  उनकी  कैटेगरी  देखी  जा  रही  है,  जो  बड़े  ही  दुर्भाग्य  की  बात

 है  |
 उस  वक्‍त  जो  वार  हो  रहा  था,  हमारे  ट्रांसपोर्टर  के  पास  जो  बस  तथा  ट्रक

 अवेलेबल  होता  था,  उसको  उन्होंने  देश  के  प्रति  समर्पित  किया  था
 |

 उनको  यह

 पता  नहीं  था  कि  वह  घड़ी  वापस  आएगी  या  नहीं  आएगी,  किराया  भी  मिलेगा  या

 नहीं  मिलेगा,  लेकिन  आज  उनको  कैटेगराइज़  किया  जा  रहा  है
 ।

 उनसे  कहा

 जाता  है  कि  आपका  विन्टेक
 15

 साल  से  ज्यादा  समय  का  हो  गया  है,  इसलिए  हम

 उसको  नहीं  लेंगे
 ।

 हम  बाहर  से  बड़े  ट्रांसपोर्ट  वाले  का  विन्टेक  लाएंगे
 |

 जिनके

 पास  200-300 ट्रक होते हैं ट्रक  होते  हैं
 ।

 हमारे  ट्रांसपोर्टर  का  जो  ट्रक  होता  है,  वह  केवल
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 7/9/22, 3:35 शि रोजी-रोट  कमाने  का  साधन  होता  है,  लेकिन  आज  उनको  रा  नहीं  किया  जा

 रहा  है
 |

 महोदय,  इसके  साथ  ही  मैं  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहूंगा  कि  उस

 वक्त  जो  युद्ध  हो  रहा  था,  उसमें  हमारी  माताओं-बहनों  ने  भी  कंट्रीब्यूट  किया  था
 ।

 उनके  घर  में  जो  मैटेरियल  अवेलेबल  था,  जैसे  सत्तू  के  आटे  से  बनी  हुई  जो  रोटी

 या  ब्रेड  थी,  उसके  माध्यम  से  भी  हमारे  वालंटियर्स  ने  कंट्रीब्यूट  किया  था
 ।  आज

 हमारे  फार्म्स  सफर  कर  रहे  हैं
 ।

 उनको  कहा  जाता  है  कि  आपके  आलू  का

 साइज  छोटा  है,  प्याज  का  साइज  छोटा  है,  गाजर  का  साइज  छोटा  है,
 आपकी

 फसलों  का  साइज  ऑफ  स्पेसिफिकेशन नहीं  है  |

 माननीय  अध्यक्ष:  बहुत  अच्छा  विषय  है
 ।

 आप  कोई  अच्छा  विषय  जरूर  बोलिए

 ।

 श्री  जामयांग  शेरिंग
 नामग्याल:

 अध्यक्ष  महोदय,  मैं  अपनी  बात  जरूर  समाप्त

 करना  चाहूंगा
 ।

 आज  उनके  फसलों  का  साइज  ऑफ  स्पेसिफिकेशन  ढूंढा  जा

 रहा है
 ।
 मैं  आपके  माध्यम  से  जानना  चाहूंगा,  क्योंकि  वह  क्षेत्र  हाई  अल्टिट्यूड

 तथा  बर्फीला  है
 ।

 हम  उस  एरिया  में  दिल्‍ली  और  मुम्बई  की  तरह  कहां  से  इतने

 बड़े-बड़े  आलू  का  उत्पादन  करेंगे?  हाई  अल्टीट्यूड  में  जो  उत्पादन  होता  है,

 उसका  न्यूट्रीशन  वैल्यू  भी  होता  है  और  वह  ऑर्गेनिक  भी  होता  है
 |

 इसके  लिए  मैं

 आपके  माध्यम  से  माननीय  गृह  मंत्री  जी  से  भी  रिक्वेस्ट  करना  चाहूंगा,  क्योंकि  यह

 केवल  उन  ट्रांसपोर्टस,  सिविलियन  तथा  फार्मर  की  इनकम  के  लिए  ही  नहीं,

 बल्कि  देश  की  सीमा  सुरक्षा  और  बॉर्डर  एरिया  के  निवासियों  का  भरोसा  कायम

 करने  के  लिए  बहुत  जरूरी  है,  इसलिए  इन  सारी  चीजों  को  कंसिडर  किया  जाए
 |

 अध्यक्ष  महोदय,  जिस  ताशी  नामग्याल  का  मैंने  नाम  लिया,  उसने  देश  के

 प्रति  अपना  कर्तव्य  निभाया  था
 ।

 उस  ताशी  नामग्याल  को  भारत  के  राष्ट्रीय  लेवल

 पर  रेकग्राइजेशन  मिलना  चाहिए,  ताकि  जो  लोग  बॉर्डर  पर  देश  के  प्रति  अपना

 कर्तव्य  निभाते  हैं,  उनकी  हौसला-अफजाई हो  सके
 ।

 साथ  ही  साथ  मैं  यह  भी

 कहना  चाहता  हूं  कि  ताशी  नामग्याल  के  गांव  के  साथ-साथ  बॉर्डर  एरिया  के  किसी

 भी  गांव  में  अभी  तक  टेलीकम्यूनिकेशन की  सुविधा  नहीं  पहुंची  है
 ।

 यह  बड़े
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 दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  उस  युद्ध  में  जो  स्कूल्स  प्रभावित  हुए  थे,  अभी  तक  उनका

 रेस्टोरेशन  नहीं  हुआ  है
 ।

 वहां  के  लोग  आज  भी  ड्रिंकिंग  वाटर  के  लिए  तड़प  रहे  हैं

 |
 आज  मैं  अपने  आप  से  यह  सवाल  पूछता  हूं  कि  क्या  वाकई  हम  विजय  दिवस

 मना रहे  हैं?

 मैं  अपने  आप  से  सवाल  पूछता  हूं  कि  क्या  हम  वाकई  विजय  दिवस  मना  रहे

 हैं?  यह  सवाल  मेरा  अपने  आपसे  है
 ।
 मैं

 न
 किसी  के  पक्ष  में  बोलूंगा  और

 न
 ही

 विपक्ष  में  बोलूंगा
 |

 ग्राउंड  रियलिटी  को  लेकर  आज  मैं  इस  सदन  में  निष्पक्ष  भाव

 से  बोल  रहा  हूं
 |

 हम  उस  एरिया  के  डेवलपमेंट  को  देखें  तो  क्या  हम  वाकई  विजय

 दिवस  मना  रहे  हैं?  एक  बार  फिर  से  वंदे  मातरम
 ।

 हमारी  भारतीय  सेना  को  एक

 बार  फिर  से  सैल्यूट  करते  हुए,  मुझे  मौका  देने  के  लिए  फिर  से  आपको  धन्यवाद

 देता हूं
 |

 भविष्य  में  भी  अगर  देश  को  जरूरत  पड़े,  तो  हमारे  लद्दाख वासी  तन,

 मन  और  धन  बिना  पूछे  देश  को  समर्पित  करने  के  लिए  तैयार  हैं
 |

 महोदय,  एक  महत्वपूर्ण विषय  और  है
 |

 हमारे  यहां  कार्म्स  की
 4

 से
 8

 कनाल  की  छोटी-मोटी  खेती  होती  है
 ।

 जब  युद्ध  हुआ,  तब  वहां  सेना  के  टैंक  लाए

 गए,  गड़ा  खोदा  गया,  तो  उस  वक्‍त  हमने  कोई  ऑब्जेक्शन  नहीं  किया,  क्योंकि

 देश  संकट  में  था,  देश  को  उस  समय  जरूरत  थी  ।  वार  खत्म  होने  के  20  साल

 बीतने  के  बाद  आज  भी  हमारे  फार्मर  के  खेत  वापस  नहीं  किए  गए  हैं  |

 मेरा  भारत  सरकार  से  विनम्रतापूर्वक  निवेदन  है  कि  हमारे  यहां  के  फार्म र्स

 के  खेत  वापस  किए  जाएं  और  हमारे  किसानों  की  इनकम  को  ध्यान  दें  |

 माननीय  अध्यक्ष  :

 *m02
 कुवर  पुष्पेन्द्र  सिंह  चन्देल  और

 *m03  श्री  भर्तृहरि  महताब  को  श्री  जामयांग  शेरिंग  नामग्याल  द्वारा  उठाए  गए

 विषय  के  साथ  संबद्ध  करने  की  अनुमति  प्रदान  की  जाती  है
 |
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 *[39

 Title:  Issue  regarding  Guru  Granth  Sahib.

 श्री  रवनीत  सिंह  (लुधियाना):  स्पीकर  सर,  आज  आपने  मुझे  टाइम  से  पहले  टर्न

 दी  है,  इसके  लिए  मैं  आपका  आभारी  हूं,  क्योंकि  आम  तौर  पर  जब  लेट  होता  है,

 तभी  मौका देते  हैं
 ।

 आज  मैं  जो  मुद्दा  उठाने  जा  रहा  हूं,  वह  मुद्दा  नहीं  है
 ।

 गुरु  ग्रंथ

 साहब  जी,  उनको  मानने  वाले  हम  जैसे  लोग,  उसे  लिविंग  गॉड  मानते  हैं,  वह

 हमारे  लिए  जिंदा  ग्रंथ  है
 ।

 सर,  यह  आपको  भी  पता  है,  सारे  देश  को  पता  है  कि
 1

 जून,  को  गांव  बुद्धजवाहरसिंहवाला से  गुरु  ग्रंथ  साहब  चोरी  हुआ  ।  मैं  वर्ष  2015

 की  बात  बता  रहा  हूं
 |

 उसके  बाद
 25

 सितम्बर  बर गाड़ी  में  सैक्रीलेज  के  पोस्टर्स

 लग  गए  कि  हम  गुरु  ग्रंथ  साहब  को  इस  दिन  इसके  अंगों  को  यहां  पर  फेकेंगे,

 आप  अगर  रोक  सकते  हो,  तो  रोक  लो
 |

 उस  सरकार  को  उन्होंने  चैलेंज  किया
 ।

 ये  एक  डेरे  के  लोग  थे
 |

 इसमें  एफआईआर  117  दर्ज  हुई
 ।  12

 अक्टूबर  को  जो

 उन्होंने  डेट  दी  थी,  उन्होंने  कहा  था  कि
 12

 अक्टूबर  को  गुरु  के  अंग  हम  यहां  पर

 फेकेंगे,  तो  उसी  तरीके  से  उन्होंने  वे  अंग  बरगाडी  में  वहां  की  गली-गली  में  फेके
 ।

 एफआईआर
 128

 वहां  पर  दर्ज  हुई
 |

 इसके  बाद  सिखों  का  बहुत  बड़ा  रोष  हुआ

 |
 उस  टाइम  पर  अकाली  दल,  बीजेपी  की  सरकार  थी,  उसने  सीबीआई  को  यह

 केस  रेफर  कर  दिया  |
 अब  नवंबर,  2015

 का  केस  ट्रांसफर हुआ  है
 |  इसके

 ऊपर
 3

 एसआईटी  बनीं
 ।

 एक  अकाली  दल,  बीजेपी  के  टाइम  की,  एक

 एसआईटी  अब  बनी,  जो  डीआईजी  रणवीर  सिंह  खटरा  के  अंडर  में  है
 ।

 जब  ये

 एफआईआर  दर्ज  हुईं,  एक  एफआईआर  उस  दिन  दर्ज  हुई
 |

 जिस  दिन  उन्होंने

 यह  बीड़  साहब  की  चोरी  की,  एक  दिन  जब  उन्होंने  अंग  फेकें,  सीबीआई  ने  तीनों

 एफआईआर  क्लब  करके  यह  केस  शुरू  कर  दिया
 |

 इस  केस  में  बिट्टू,  सनी

 और  शक्ति  सिंह,  तीन  लोग  वर्ष  2015  में  पकड़े गए  ।  ...(व्यवधान)
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 सर,  मैं  मुद्दे  पर
 आ

 रहा  हूं
 ।

 वर्ष
 2015

 में  ये  तीनों  एफआईआर  क्लब  करके

 सीबीआई  ने  तीनों  को  एसआईटी  की  मदद  से  पकड़  लिया  ।  ज्वाइंट

 इनवेस्टिगेशन  हुई  तो  तीनों  ने  कोर्ट  के  सामने  यह  माना  कि  बीड़  साहब  हमने

 चुराई,  हमने  ये  पोस्टर  लगाए,  हमने  ये  बीड़  साहब  के  अंग  फेंके
 |

 अब  क्या  हुआ?

 सबसे  खतरनाक  बात,  आप  हैरान  होंगे  कि
 4

 जुलाई  को  सीबीआई  ने  क्लोज़र

 रिपोर्ट  जारी  कर  दिया  कि  इस  केस  में  कुछ  नहीं  मिला
 ।

 पंजाब  की  सरकार

 बदल  गई  ।  डीजीपी  बदलना  पड़  गया  ।  उस  टाइम  इलेवशन्स  थे  ।  ...(व्यवधान)

 जब  सीबीआई  ने  केस  वापस  मांगा  था,  तब  तो  दिया  नहीं  ....व्यवधान।  सर,  एक

 मिनट  दीजिए
 |

 यह  गुरु  ग्रंथ  साहब  का  मामला  है
 ।

 ...(व्यवधान)

 अब  क्या  हुआ,  बिट्टु  सबसे  बड़ा  कलप्रिट  था
 |

 सबसे  बड़ी  जेल  नाभा  में

 महेन्द्र  पाल  बिट्टु
 22

 तारीख  को  जेल  के  अंदर  मारा  गया,  जो  हाई  सिक्युरिटी

 जेल है
 |

 उस  समय  भी  इलेक्शन  था,  अब  भी  राजनीति  हो  रही  है
 ।  हरियाणा में

 इलेक्शन है
 |

 गुरुग्रंथ  साहिब  के  नाम  पर  आप  पंजाब  और  हरियाणा  में  वोट  लेंगे
 ।

 *t40

 Title  :  Issue  regarding  recent  political  developments  in  Jammu  &

 Kashmir.

 श्री  हसनैन  मसूदी  (अनन्तनाग):  अध्यक्ष  महोदय,  गंभीर और  तपशीसनाक

 मामले  को  उठाने  के  लिए  मैं  आपका  शुक्रगुजार  हूं
 ।  अमरनाथ यात्रा  बड़े  अमन

 के  साथ  चल  रही  है,  साढ़े  तीन  लाख  यात्री  दर्शन  के  बाद  वापस  आ  रहे  हैं  और

 बड़ी  तादाद  में  टूरिस्ट  जा  रहे  हैं
 ।

 सरकार  की  तरफ  से  अचानक  यह  ऐलान  हुआ

 कि  कोई  सौ  कंपनियां  मजीद  सिक्युरिटी  फोर्सेज  कश्मीर  भेजी  जा  रही  हैं
 ।

 यही

 नहीं  हुआ  बल्कि  यह  भी  एडवाइजरी  ऐलान  हुई  कि  चार  महीने  के  लिए  राशन

 स्ोन  कीजिए,  ड्रिकिंग  वॉटर  स्टोर  कीजिए
 |

 इससे  तशवीश  फैल  गई  है,  सारे

 अवाम  में  पैनिक  फैल  गया  है  ।  कोई  जवाज़ नहीं  है  ।  ...(व्यवधान)
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 *t4]

 Title:  Issue  regarding  naming  tiger  reserve  extended  from  Satara-Tapola

 to  Chandoli  in  the  name  of  chief  of  Shiv  Sena  Party.

 श्री  राहुल  रमेश  शेवाले  (मुम्बई  दक्षिण-मध्य):  अध्यक्ष  महोदय,  आपने  मुझे

 महत्वपूर्ण  विषय  पर  बोलने  का  मौका  दिया,  धन्यवाद  ।
 आज  इंटरनेशनल  टाइगर

 डे है
 ।

 आज  ही  के  दिन  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  ने  ऑल  इंडिया  टाइगर

 ऐस्टिमेशन-2018  रिलीज  किया  है
 ।

 हमारे  देश  में  टाइगर्स  की  संख्या  तीन  हजार

 के  करीब  है
 |

 सेंटपिट्सबर्ग  में  निर्णय  लिया  गया  था  कि  टाइगर्स  की  संख्या  डबल

 की  जाए  ।
 भारत  ने

 2022
 के  पहले  ही  टाइगर्स  की  संख्या  डबल  कर  ली  है

 |

 मैं  माननीय  प्रधान  मंत्री  और  माननीय  मंत्री  जी  का  अभिनंदन  करता  हूं
 |

 महाराष्ट्र  में  भी  नेशनल  टाइगर  रिजर्व  है
 ।

 महाराष्ट्र  में  सतारा-तापोला  और  चंदौली

 तक  फैला  एक  टाइगर  रिजर्व  है  जो  सतारा,  सांगली,  रत्नागिरी  और  कोल्हापुर  के

 चार  डिस्ट्रिक्ट  में  आता  है
 |

 माननीय  हिन्दू  हृदय  सम्राट  शिव  सेना  प्रमुख  जी  भी

 टाइगर  के  संरक्षण  और  संख्या  बढ़ाने  में  दिलचस्पी  लेते  थे
 |

 माननीय  शिव  सेना

 प्रमुख  उद्धव  जी  भी  टाइगर  रिजर्वेशन  के  लिए  काम  कर  रहे  हैं
 |

 मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  तापोला  से  चन्दौली

 तक  फैले  टाइगर  रिजर्व  को  माननीय  हिन्द  हृदय  सम्राट  शिव  सेना  प्रमुख  टाइगर

 रिजर्व  का  नाम  दिया  जाए,  जो  इनके  ही  क्षेत्र  में  है
 ।

 माननीय  अध्यक्ष  :

 *m02  श्री रंग आप्पा  बारणे  और

 *m03  डॉ  श्रीकांत  एकनाथ  शिंदे  को  श्री  राहुल  रमेश  शेवाले  द्वारा  उठाए  गए

 विषय  के  साथ  संबद्ध  करने  की  अनुमति  प्रदान  की  जाती  है
 |

 *t42
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 Title:  Need  to  take  steps  to  maintain  ponds.

 श्री  भागीरथ  चौधरी  (अजमेर):  अध्यक्ष  महोदय,  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  हूं

 कि  आपने  मुझे  किसानों  की  एक-दो  ज्वलंत  समस्याओं  के  बारे  में  बोलने  का

 मौका  दिया
 ।  म

 गांव  और  किसान  की  बात  करना  चाहूंगा
 ।

 यह  बहुत  ही  ज्वलंत

 समस्या है
 |

 सबसे  बड़ी  समस्या  है,  आज  पूरे  राजस्थान  में  जो  तालाब  को  ग्राम

 पंचायत  को  हैंड ओवर  कर  दिया  है,  ग्राम  पंचायत  कह  रही  है  कि  हमारे  पास  फंड

 नहीं  है  इसलिए  तलाबों  में  पानी  नहीं  जा  रहा  है  |  पानी  के  सारे  आवक  अवरुद्ध  हो

 गए  हैं
 ।

 अभी  सीकर  के  एमपी  साहब  कह  रहे  थे  कि  भयंकर  बारिश  हुई
 ।  इससे

 भी  गई  गुना  ज्यादा  बारिश  होती  थी
 ।

 परंतु  दुर्भाग्य  है  कि  प्रकृति  से  इतनी

 छेड़खानी  कर  दी  गई,  इसलिए  अब  पानी  के  आवक  के  सारे  रास्ते  अवरुद्ध हो  गए

 हैं  इस  वजह  से  बाढ़  आ  रही  है  ।  आज  तालाबों  की  रखरखाव  हो  जाए  तो  किसान

 के  लिए  बहुत  बड़ा  वरदान  साबित  हो  जागा
 |

 किसानों  की  सबसे  बड़ी  समस्या  लवारिस  पशु  और  जंगली  पशु  है
 ।

 वह

 किसान  की  फसल  को  बर्बाद  कर  रहा  है
 ।

 चाहे  गर्मी  हो,  चाहे  वर्षा  या  चाहे  सर्दी

 हो,  किसान  को  रात  को  पहरा  देना  पड़ता  है
 ।

 पशु  उनकी  फसल  को  पशु  चौपट

 कर  देते हैं  ।

 मेरा  आपके  माध्यम  से  जलशक्ति  मंत्री  और  किसान  कृषि  मंत्री  जी  से

 निवेदन  है  कि  चारागाह  भूमि  पर  अभायरप्य  बनाया  जाए  और  पशुओं  का

 बंदोबस्त  किया  जाए  ताकि  किसान  की  खेती  बर्बाद
 न

 हो
 |

 माननीय  अध्यक्ष
 :

 भागीरथ  चौधरी  जी,  यह  काम  राज्य  सरकार  करेगी,
 सीधे

 केंद्र  सरकार  नहीं  करेगी
 |

 ...(व्यवधान)

 माननीय  अध्यक्ष
 :

 माननीय  सदस्यगण,  मेरा  आपसे  आग्रह  है  कि  शून्यकाल  एक

 महत्त्वपूर्ण  समय  है
 |

 इसमें  अति  महत्त्वपूर्ण  विषय  उठाए  जाते  हैं
 ।

 मेरा  आप  सभी

 से  आग्रह  है  कि  कोशिश  यह  करें  कि  केंद्र  सरकार  से  संबंधित  विषय  को  उठाएं  |

 राज्य  सरकार  का  विषय  ऐसा  हो  जो  थोड़ा  केंद्र  से  संबंधित  हो,  उसको  निश्चित
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 रूप  से  उठाएं
 |

 अविलम्ब  महत्व  के  मुद्दे  शून् काल  में  उठाए  जाते  हैं  जो  आज

 घटना  घटित  हो
 ।

 श्री जगदम्बिका पाल:  अध्यक्ष  महोदय,  शून्यकाल  में  केवल  एक  विषय  होना

 चाहिए |

 माननीय  अध्यक्ष  :  ठीक  है  |

 *t43

 Title:  Issue  regarding  concerns  over  the  rising  intolerance  in  the  country.

 SHRI  ANTO  ANTONY:  Thank  you,  Speaker  Sir,  for  allowing  me  to

 participate  and  present  to  the  House  and  to  the  Government  through  you

 a  matter  of  grave  concern.

 The  freedom  of  expression  is  the  cornerstone  of  a  democracy.  The

 very  same  fundamental  right  is  being  lashed  over  and  over  again  today

 in  this  country  when  concerns  are  being  raised  by  world  renowned  and

 nationally  acclaimed  personalities.  A  veteran  filmmaker,  Padma

 Vibhushan,  Shri  Adoor  Gopalakrishnan,  he  is  from  my  Constituency,

 who  has  received  more  than  15  national  awards,  was  _  blatantly

 disrespected  for  writing  an  open  letter  to  the  Prime  Minister  along  with

 48  other  eminent  personalities  from  the  literary  world  for  expressing

 their  concerns  over  the  rising  intolerance  in  our  country.

 Padma  Vibhushan  Gopalakrishnan  was  told  to  migrate  to  some

 other  planet  when  he  expressed  his  concerns  over  mob  lynching  and
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 rising  intolerance.

 Hence,  I  request  the  Government  to  condemn  this  behaviour

 immediately.

 *td4

 Ttile:  Need  to  take  safety  measures  in  the  whole  Konkan  area  in

 Maharashtra  keeping  in  view  the  possibilities  of  landslides  on  the

 railway  track  during  the  rainy  season.

 SHRI  SUNIL  DATTATRAY  TATKARE  (RAIGAD):  Sir,  you  are

 aware  of  the  fact  that  1,050  passengers  including  nine  pregnant  women

 and  a  one-month  old  baby  on  board  Kolhapur  bound  Mahalaxmi

 Express  were  stranded  until  the  wee  hours  of  Saturday  morning,  dated

 27t  July,  2019,  near  Vangani  Station  in  Thane  District  for  over  17

 hours.

 I  would  like  to  know  whether  the  hon.  Minister  has  received  any

 report  as  to  why  the  train  was  allowed  to  leave  Badlapur  Station  amid

 heavy  rainfall  and  water  logging  situation.  Unfortunately,  despite  this

 situation,  the  GM,  Mumbai  Railways,  stated  that  he  is  not  responsible

 for  this  incident.  This  is  very  serious.

 Therefore,  I  would  like  to  request  the  hon.  Minister  of  Railways  to

 initiate  a  high-level  inquiry  in  this  regard.
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 Due  to  heavy  rains,  the  Ghot  River  of  Mangaon  was  also

 overflowing.  As  a  result,  the  Ratnagiri-Dadar  train  was  halted  at  Veer

 while  Diva-Sawantwadi  Local  was  stopped  at  Kolad.  The  Mangla

 Expresse  was  stopped  at  Karanjadi  and  Mandvi  was  stopped  at  Roha

 wherein  a  huge  number  of  passengers  were  stranded  for  more  than  three

 hours.

 Therefore,  I  would  also  request  the  Government  to  take  safety

 measure  in  the  whole  Konkan  area  where  there  are  always  possibilities

 of  landslides  on  the  railway  tracks  during  the  rainy  season.

 Thank  you  very  much.

 *t45

 Title:  Need  to  open  Kendriya  Vidyalaya  in  Botad  district  in  Bhavnagar

 Parliamentary  Constituency,  Gujrat.

 डॉ.  भारतीबेन  डी.  श्याल  (भावनगर):  धन्यवाद  अध्यक्ष  महोदय  |  मेरे मत  क्षेत्र

 में  दो  डिस्ट्रिक्ट  आते  हैं.  एक  भावनगर  और  एक  बोटाद
 |

 जब  हमारे  माननीय

 प्रधान  मंत्री  श्री  नरेन्द्र  भाई  मोदी  साहब  गुजरात  के  चीफ  मिनिस्टर  थे,  तब  वर्ष

 2013  में  उन्होंने  खुद  आकर  बोटाद  को  नया  जिला  घोषित  किया  था  और  उसके

 बाद  वहां  सेंट्रल  गवर्नमेंट  और  स्टेट  गवर्नमेंट  की  बहुत  सारी  कचहरियां  कार्यरत

 हो  गई  हैं
 ।

 इसकी  वजह  से  हमारे  यहां  सेन्ट्रल  गवर्नमेंट,  स्टेट  गवर्नमेंट,  रेलवे  के

 बहुत  सारे  कर्मचारी  और  आर्मी  के  लोग  भी  वहां  रह  रहे  हैं
 ।

 उनके  बच्चों  को

 पढ़ने  के  लिए,  मैं  लास्ट  टाइम  भी  इसके  लिए  बार-बार  मांग  करती  रही  हूं  कि

 हमारे  बोटाद  नए  जिले  में  एक  केंद्रीय  विद्यालय  खोला  जाए
 |  लेकिन,  अभी  तक

 नहीं  खुल  पाया  है
 ।

 मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  एचआरडी  मिनिस्टर  से  मांग
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 करती  हूं  कि  हमारे  बोटाद  जिले  में  केंद्रीय  विद्यालय  खोला  जाए,  जिससे  हमारे

 स्थानिक  और  हमारे  कर्मचारियों  के  बच्चे  अच्छे  से  एजुकेशन  ले  सकें
 ।

 धन्यवाद
 |

 *t46

 Title:  Need  to  set  up  a  laboratory  at  Sonauli  crossing  at  Nepal  border  to

 test  vegetable,  fruits  and  milk  etc.

 श्री  पंकज  चौ  धरी  (महाराजगंज):  धन्यवाद  अध्यक्ष  महोदय,  मेरा  क्षेत्र  नेपाल  से

 सटे  बार्डर  पर  है
 |

 सोनौली  बार्डर  पर  हमारे  किसानों  का  सैंकड़ों  टक  सब्जी,  फल

 और  दूध  निर्यात होता  था  |

 वह  बड़े  अच्छे  तरीके  से  जाता  था,  जो  नेपाल  की  भी  पूर्ति  करता  था  और

 किसानों  को  लाभ  होता  था,  लेकिन  नेपाल  सरकार  जांच  के  नाम  पर  तीन-चार

 ट्रकों  को  खड़ा  रख  रही  है,  जिससे  किसानों  का  काफी  नुकसान  हो  रहा  है
 ।  मेरी

 भारत  सरकार  से  यही  मांग  है  कि  नेपाल  सरकार  से  बातचीत  करके  उनकी  जो

 काठमांडु  में  लेबोरेट्री  है,  उसको  वहां  पर  शिफ्ट  कराए  या  भारत  मदद  करके

 सोनौली  में  प्रयोगशाला  स्थापित  कराए,  ताकि  किसानों  का  नुकसान
 न

 हो
 ।

 माननीय  अध्यक्ष  :

 *m02
 श्री  कुँवर  पुष्पेन्द्र  सिंह  चन्देल  को  श्री  पंकज  चौधरी  द्वारा  उठाए  गए  विषय

 के  साथ  संबद्ध  करने  की  अनुमति  प्रदान  की  जाती  है
 |

 *t47

 Title:  Need  to  regularize  the  services  of  contract  workers  in  AIIMS  and

 Ayurveda  Hospital  in  Bhopal  Madhya  Pradesh.
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 साध्वी  प्रज्ञा  सिंह  ठाकुर  (भोपाल):  धन्यवाद,  अध्यक्ष  महोदय
 ।

 हमारे  संसदीय

 क्षेत्र  भोपाल  में  एम्स  हॉस्पिटल  है,  वहां  जो  ठेकेदारी  की  व्यवस्था  है,  उस  ठेकेदारी

 व्यवस्था  के  अन्तर्गत  जो  सफाई  कर्मचारी  आते  हैं,  वे  15-15  वर्षों  से  काम  कर  रहे

 है  और  15  वर्ष  के  बाद  अचानक  उनको  निकाल  दिया  जाता  है  तो  वे  एकदम

 निराश्रित  हो  जाते  है
 ।

 महोदय,  एम्स  के  इतने  सफाई  कर्मचारियों  को  निकालने  के

 साथ  ही  उनको  कोई  नोटिस  नहीं  दिया  जाता  है  ।  ठेकेदारी  व्यवस्था  में  भी  यह

 होता  है  कि  जब  हम  व्यवस्था  परिवर्तन  करेंगे  तो  उनको  नोटिस  दिया  जाएगा  ।

 उसी  के  क्रम  में  आयुर्वेदिक  हास्पिटल  में  ठेकेदारी  व्यवस्था  के  अन्तर्गत  जो

 टैव्नीशिय  आते  हैं,  महिला  और  पुरुष  जो  पंचकर्म  के  लिए  निपुण  माने  जाते  हैं,

 परन्तु  टेक्नीशियन  के  स्थान  पर  जिन  लोगों  को  रखा  जाता  है,  उनको  मजदूरी

 व्यवस्था  में  रखा  जाता  है  और  मजदूरी  व्यवस्था  के  रहते-रहते  उनको
 8

 से
 10

 साल  हो  जाते  हैं
 ।

 वे  निपुण  भी  हो  जाते  हैं  तो  महोदय,  हमारी  यही  मांग  है  कि  उन्हें

 टेक्नीशियन  का  प्रमाण  पत्र  देकर  स्थायी  किया  जाए  |

 माननीय  अध्यक्ष  :

 *m02  श्री  कुँवर  पुष्पेन्द्र  सिंह  चन्देल  को  साध्वी  प्रज्ञा  सिंह  ठाकुर  द्वारा  उठाए  गए

 विषय  के  साथ  संबद्ध  करने  की  अनुमति  प्रदान  की  जाती  है
 |

 आज  सुरेश  पुजारी  जी  का  जन्मदिन  है
 |

 आपको  जन्मदिन  की  बहुत-बहुत

 बधाई |

 *td8

 Title:  Need  to  install  the  statue  of  Veer  Surendra  Sai,  a  freedom  fighter,

 inside  the  Parliament  premises.

 श्री  सुरेश  पुजारी  (बारगढ़):  महोदय,  मेरा  अहोभाग्य  है  कि  आपका  आशीर्वाद

 मुझे  मिला  और  महामहिम  राष्ट्रपति  जी  का  भी  आशीर्वाद  मुझे  मिला
 ।

 Thank

 you,  very  much  for  that.  As  we  all  know,  India  is  going  to  celebrate  the

 150"  Birth  Anniversary  of  Mahatma  Gandhi  this  year.  The  Government
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 of  India  has  also  decided  to  celebrate  the  150"  Birth  Anniversary  of

 Gandhi  ji  throughout  the  year.  It  will  be  followed  by  the  75th

 Independence  Day  of  our  country.  महोदय,  मेरी  छोटी  सी  बात  है  Can  we

 not  take  this  opportunity  to  compile  the  heroic  sacrifices  of  all  the

 unsung  heroes  of  India?  मैं  जिस  क्षेत्र  से
 आया  हूं  वहां  सुरेन्द्र  साई  नाम  के  एक

 क्रांतिकारी  थे,  जो  वर्ष  1857  के  28  साल  पहले,  28  years  before  the  First  War

 of  Independence  अंग्रेजों  के  खिलाफ  लड़े  थे  |  उन्होंने  37  साल  जेल  में  बिताए  थे

 |  Can  we  not  take  this  opportunity  to  also  compile  the  achievements  and

 sacrifice  of  Veer  Surendra  Sai  and  install  his  statue  inside  the  Parliament

 premises?  That  will  be  a  tribute  to  one  of  the  greatest  heroes  of  mother

 India.

 *t49

 Ttile:  Need  to  re-start  railway  service  between  Balaghat,  Madhya

 Pradesh  and  Nagpur,  Maharashtra.

 डॉ.  ढालसिंह  बिसेन  (बालाघाट):  मेरे  लोक  सभा  क्षेत्र  में  पिछले  फरवरी  माह  में

 बालाघाट  से  नागपुर  के  लिए  एक  ट्रेन  चालू  हुई  थी,  जिसका  क्रमांक  68814  और

 68815  था  |
 अचानक  पिछले

 10-15
 दिनों  पहले

 10
 दिन  के  लिए  कहकर  उस

 ट्रेन  को  बंद  कर  दिया  गया
 ।

 फिर  अभी  जानकारी  मिली  कि  अब  एक  माह  के

 लिए  बंद  कर  दी  गई
 ।

 अध्यक्ष  महोदय,  मैं  आपके  माध्यम  से  कहना  चाहता  हूं  कि

 मेरे  क्षेत्र  के  लोग  जो  इलाज  के  लिए  या  मजदूर  अपने  काम  के  लिए  नागपुर  जाते

 थे,  उस  ट्रेन  के  बंद  होने  से  लोगों  को,  पढ़ने  वाले  बच्चों  को,  आने  जाने  वाले

 किसानों  को  और  व्यापारियों  को  भारी  दिक्कतें  हो  रही  हैं
 ।

 वे  बालाघाट  से  नागपुर
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 के  लिए  तीन  बजे  जाते  थे
 ।

 यदि  उसका  समय  बालाघाट  से  सुबह
 6

 बजे  से  और

 नागपुर  से
 7

 बजे  से  आने  का  कर  दिया  जाए  तो  राजस्व  की  भी  वृद्धि  होगी  और

 वहां  जाने  वाले  सभी  लोगों  को  सुविधा  होगी
 ।

 *[50

 Title:  Need  to  demolish  building  in  front  of  runway  in  Nagaur.

 श्री  हनुमान  बेनीवाल  (नागौर):  अध्यक्ष  महोदय,  धन्यवाद कि  आपने  मुझे

 शून्यकाल  पर  बोलने  का  मौका  दिया
 ।
 मेरे  संसदीय  क्षेत्र  नागौर  के  अन्दर  जिला

 मुख्यालय  पर  हवाई  पट्टी  के  रनवे  के  सामने  अवैध  रूप  से  एक  बहुमंजिला

 बिल्डिंग बनी  है
 ।

 जिला  कलक्टर  ने  उसको  तोड़ने  के  भी  कई  बार  आदेश  भी

 जारी  किए  है
 |

 उसका  पट्टा  भी  रिजेक्ट  किया  गया  है
 |

 अध्यक्ष  महोदय,  अभी  भी  उस  रनवे  के  सामने  जो  बहुमंजिला  इमारत  है,

 वहां  होटल  मेघ  माउन्ट  नाम  से  होटल  चल  रहा  है
 |

 अभी  पिछले  दिनों  बिहार  के

 राज्यपाल  वहां  आए  थे,  उनका  चार्टर्ड  प्लेन  दुर्घटनाग्रस्त  होते-होते  बचा  था  ।

 (व्यवधान)  विशेषज्ञों  ने  भी  बताया  है  कि  यह  विश्व  की  पहली  ऐसी  हवाई  पट्टी  है,

 जिसके  रनवे  के  सामने  इस  तरह  की  अवैधानिक  बिल्डिंग  बना  दी  गई  है
 ।

 आपके

 माध्यम  से,  नागरिक  उड्डयन  मंत्री  जी  से  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  बिल्डिंग  को

 तोड़ने  के  आदेश  सरकार  जारी  करे  तो  बहुत  अच्छा  होगा
 ।

 ...(व्यवधान)

 about:blank i  AQITO
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 *t5 ।

 Title:  Need  to  run  Mahwa-Bandra  train  (19030),  Mahua-Bandra  Train

 (22993)  and  Surat-Mahua  train  (12945)  weekly.

 श्री  ना रण भाई  काछडिया  (अमरेली):  धन्यवाद,  अध्यक्ष  जी  ।

 मैं  अपने  संसदीय  क्षेत्र  अमरेली  के  बारे  में  पिछले  पांच  सालों  से  यह  इश्यू

 उठा  रहा  हूं,  लेकिन  अभी  तक  इसका  सोल्यूशन  नहीं  हुआ  है
 ।
 मेरे  क्षेत्र की  जनता

 के  लिए  महुला-बांद्रा  ट्रेन  (19030),  महुला-बांद्रा  ट्रेन  (22993)  और  सूरत-महुला

 ट्रेन  (12945),  इन  तीनों  ट्रेनों  को  वीक  में  एक  दिन  ही  चलाया  जाता  है,  इससे  मेरे

 क्षेत्र  के  साथ  बहुत  ही  अन्याय  हो  रहा  है
 ।

 ये  देसस  चार  जिलों  से  होकर  निकलती  हैं

 भावनगर,  महुवा,  सुरेन्द्र  नगर  और  जूनागढ़
 |

 इनसे  तीनों  जिलों  के  संसदीय

 क्षेत्रों  में  लोगों  को  लाभ  मिलता  है
 ।
 मेरे  क्षेत्र  के  20  लाख  से  ज्यादा  लोग  सूरत,

 अहमदाबाद, बड़ौदा  और  मुंबई  में  रहते  हैं
 ।

 वहां  प्रतिदिन
 300

 से  ज्यादा  लग्जरी

 बसें  सूरत,  अहमदाबाद,  बड़ौदा  और  मुंबई  के  लिए  निकलती  हैं,  उनमें  भारी

 किराया  होने  के  कारण  लोग  यात्रा  नहीं  कर  पाते  हैं
 |

 इसलिए  इन  तीनों  ट्रेस  को

 वहां  से  चलाया  जाए,  यही  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  मांग  करता  हूं
 ।  ..

 (व्यवधान)

 [52

 Ttile:  Need  to  find  a  permanent  solution  to  GIP  dam,  which  requires

 frequent  maintenance  and  repair.

 about:blank  50/70



 डॉ.  बिसात  रा  बीवी  एकीकरण)-  अध्यक्ष  महोदय,  आपने  मुझे  शून्य  काल

 में  बोलने  का  मौका  दिया,  इसके  लिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं
 |

 हूं  कि  मेरे  संसदीय  क्षेत्र  में  दो  दिन  पहले  जब  भारी  बारिश  के  कारण  फ्लड

 सिचुएशन
 आ

 गई  थी,  तब  आपने  स्वयं  फोन  करके,  वहां  की  सिचुएशन  का

 जायजा  लिया  था
 |

 इसके  लिए  मैं  आपको  बहुत-बहुत  धन्यवाद  देता  हूं
 |

 अध्यक्ष  जी,  मेरे  संसदीय  क्षेत्र  में  अम्बरनाथ  में  जीआईपी  डैम  है,  जो  रेलवे

 के  अंडर  है
 |

 यह  ब्रिटिश  कालीन  डैम  है
 ।

 इस  जीआईपी  डैम  के  रिटेनिंग  वॉल

 का  पार्ट  टूट  गया  है,  उससे  लाखों  लीटर  पानी  खेतों  में  जा  रहा  है,  जिससे  हजारों

 किसानों  का  नुकसान  हो  चुका  है
 ।

 आज  रेलवे  का  रेल  नीर  प्लांट  उसके  तट  पर

 स्थित  है,  वहां  पर  रेलवे  का  नीर  प्लांट  काम  कर  रहा  है  और  उससे  पानी  लिया

 जाता  है
 |

 इसलिए  आपके  माध्यम  से  रेल  मंत्रालय  और  रेल  मंत्री  से  मेरी  दरख्वास्त

 है  कि  आये  दिन  इस  डैम  में  कुछ
 न

 कुछ  होता  ही  रहता  है,  पिछले  साल  भी  इस

 डैम  को  नुकसान  पहुंचा  था  और  उसे  रिपेयर  किया  गया  था,  इसलिए  इस  डैम  का

 कोई  परमानेंट  सोल्यूशन  निकाला  जाए  और  इस  डैम  को  रिपेयर  करने  का  काम

 किया  जाए,  जिससे  आस-पास  के  शहरों  अम्बरनाथ,  उल्हा  नगर,  कल्याण,

 डोंबिली,  बदलापुर  आदि  को  बचाया  जा  सके,  क्योंकि  यदि  यह  डैम  टूट  जाता  है

 तो  लाखों  लोग  प्रभावित  होंगे,  उनकी  जान  को  भी  खतरा  हो  सकता  है
 |

 इसलिए

 जल्द  से  जल्द  इस  डैम  का  एक  परमानेंट  सॉल्यूशन  निकाला  जाए
 ।  धन्यवाद |

 माननीय  अध्यक्ष:

 *m02  श्री  श्री रंग  आप्पा  बारणे  और

 *m03  श्री  राहुल  रमेश  शेवाले  को  डॉ.  श्रीकांत  एकनाथ  शिंदे  द्वारा  उठाए  गए

 विषय  के  साथ  संबद्ध  करने  की  अनुमति  प्रदान  की  जाती  है
 |

 about:blank



 *t53

 Ttile:  Need  to  re-instate  funding  share  pattern  in  postmatric  scholarship

 scheme.

 श्री  संतोख  सिंह  चौधरी  (जालंधर):  अध्यक्ष  महोदय,  मैं  देश  के  62  लाख

 अनुसूचित  जाति  के  विद्यार्थियों  की  बात  यहां  रखना  चाहता  हूं
 ।

 पोस्ट  मैट्रिक

 स्कॉलरशिप  मिनिस्ट्री  ऑफ  सोशल  जस्टिस  का  फ्लैगशिप  प्रोग्राम  है  और  इसकी

 फण्डिंग  हमेशा  सेंट्रल  गवर्नमेंट  की  कमिटेड  लायबिलिटी  रही  है
 ।  लेकिन अब

 एक  नया  प्रपोजल  बना  है,  जिसके  तहत  फण्डिंग  शेयर  में  स्टेट्स  का  हिस्सा  40

 प्रतिशत  कर  दिया  गया  है  और  सेंटर  का  शेयर  60  प्रतिशत  कर  दिया  गया  है  ।  मैं

 यह  कहना  चाहता  हूं  कि  बहुत-से  प्रान्त  ऐसे  हैं,  जिनकी  आर्थिक  स्थिति  ठीक  नहीं

 है,  वे  आर्थिक  संकट  में  हैं
 ।

 इसलिए  मैं  समझता  हूं  कि  इस  फण्डिंग  शेयर  पैटर्न

 के  साथ  पोस्ट  मैट्रिक  स्कॉलरशिप  की  यह  स्कीम  डा इल् यूट  हो  जाएगी
 |  ऐसा

 लगता  है  कि  भारत  सरकार  अपनी  जिम्मेदारी  से  पीछे  हट  रही  है  ।  मैं  आपके

 माध्यम  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इस  प्रपोजल  को  वापस  लिया  जाए  और

 पहले  जो  फण्डिंग  शेयर  पैटर्न  चल  रहा  था  90  प्रतिशत  सेंटर  और  10  प्रतिशत

 स्टेट्स  का  शेयर  जारी  रखा  जाए
 |

 धन्यवाद
 |

 माननीय  अध्यक्ष
 :

 जो  माननीय  सदस्यगण  शुक्रवार  को  बोल  चुके  हैं,  उनका

 अगले  टर्म  में  नम्बर  आएगा
 ।

 जो  माननीय  सदस्य  आज  बोल  चुके  हैं,  उनका

 नम्बर  चार  दिनों  बाद  आएगा
 ।

 [54
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 Ttile:  Need  to  give  compensation  to  farmers  whose  lands  are  along

 border  fencing  area.

 श्री  निहाल  चन्द  (गंगानगर):  अध्यक्ष  महोदय,  मैं  राजस्थान  प्रदेश  से  आता  हूं  |

 राजस्थान  प्रदेश  भारत  और  पाकिस्तान  सीमा  पर  है  ।  विभाजन  के  बाद,  भारत  के

 सीमावर्ती  क्षेत्र  में  एक  एकड़  जमीन  में  कटीले  तार  लगाए  गए  थे,  वे  दो  तरफ  से

 लगाए गए  थे
 |

 पिछली  केन्द्र  सरकार  ने  कँटीले  तार  में  आई  हुई  जमीन  का

 मुआवजा  दिया  है,  लेकिन  सीमावर्ती  क्षेत्र  में  एक  एकड़  में  किसान  की  जो  जमीन

 गई  है,  अभी  तक  केन्द्र  सरकार  ने  उसका  मुआवजा  नहीं  दिया  है
 |

 किसान  सीमा

 पर  नहीं  जा  सकते  हैं  ।  किसान  सीमा  पर  काम  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  वहां पर  एक

 फीट  से  ज्यादा  किसान  फसल  नहीं  बो  सकते  हैं  ।

 आपके  माध्यम  से  केन्द्र  सरकार  से  आग्रह  है  कि  हमारे  राजस्थान  प्रदेश  की

 1,060  किलोमीटर  लाइनिंग,  जिसकी  एक  नहर  राजस्थान  से  पाकिस्तान  से  होते

 हुए,  वापस  राजस्थान  में  आती  है  और  हम  उस  नहर  की  साफ-सफाई  भी  नहीं

 कर  सकते  हैं,  सीमावर्ती  क्षेत्र  में  रहने  वाले  किसान  परेशान  हैं  और  सीमा  पर

 किसान  खेत  सिंचित  नहीं  कर  सकते  हैं
 |

 आपके  माध्यम  से  केन्द्र  सरकार  से  मेरा  आग्रह  है  कि  सीमावर्ती  क्षेत्र  में

 आई  हुई  किसानों  की  एक  एकड़  भूमि,  राजस्थान  की  160  किलोमीटर  जमीन,  जो

 कँटील  तारों  में  आई  है,  उसका  मुआवजा  केन्द्र  सरकार  दे,  ताकि  वहां  के  किसान

 बस  सकें  ।

 [55

 Title:  Need  to  take  steps  not  to  privatise  Railway  Coach  Factory,

 Kapurthala.

 about:blank  53/70



 श्री  जसबीर  सिंह  गिल  खड़र  साहिब):  स्पीकर  साहब,  मैं  आपके  माध्यम  से

 सरकार  का  ध्यान  रेल  कोच  फैक्ट्री  कपूरथला  की  ओर  ले  जाना  चाहता  हूं
 |  पंजाब

 में  शांति  लाने  के  लिए  “राजीव  लौंगोवाल  समझौताਂ  हुआ,  उस  समझौते  के  तहत

 मेरे  क्षेत्र  कपूरथला  में  एक  रेल  कोच  फैक्ट्री  लगाई  गई,  जिसकी  सैंक्शन्ड  स्ट्रेंथ

 7,500  थी  और  उसका  टारगेट  1000  कोच  बनाना  था
 ।

 इस  फैक्ट्री ने  कमाल

 किया
 ।

 इस  फैक्ट्री  ने  इंडिया  का  सबसे  पहला  श्री  टियर  एसी  कोच,  उदय  कोच,

 डबल  डेकर  कोच  बनाया  और  इस  रेल  कोच  फैक्ट्री  से  म्यांमार,  बांग्लादेश,

 सेनेगल  एवं  कई  अन्य  देशों  में  इसके  कोचेज  एक्सपोर्ट  हुए
 |

 सर,  इस  रेल  कोच  फैक्ट्री  में  सबसे  बढ़िया  वर्क  कल्चर  है,  इसमें  सबसे

 बढ़िया  एथिक्स  है,  इसमें  सबसे  बढ़िया  टेक्नोलॉजी  यूज  हो  रही  है
 |

 सबसे  बढ़िया

 बात  यह  है  कि  इस  रेल  कोच  फैक्ट्री  ने  अपने  सारे  वार्षिक  टारगेट  पूरे  किए  हैं
 |

 इनकी  सामर्थ्य  1000  कोचेज  प्रति  वर्ष  बनाने  की  है,  लेकिन  पिछले  साल  इन्होंने

 1334  कोच बनाए  |

 सर,  इसे  प्राइवेटाइज  किया  जा  रहा  है
 ।
 मैं  इस  सदन  में  हाथ  जोड़  कर

 विनती  करता  हूं  कि  कृपया  सरकार  इधर  ध्यान  दे
 ।

 यह  फैक्ट्री  खून  देकर  बनाई

 गई  है
 ।

 इससे  पंजाब  के  लोगों  का  सेंटीमेंटल  अटैचमेंट  है
 |

 कृपा  करके  इसे

 प्राइवेटाइज  नहीं  किया  जाए
 |

 इस  फैक्ट्री  पर  90  एनसीटीसी  यूनिट्स  डिपेंड

 करते  हैं  |  धन्यवाद |

 *t56

 Title:  Issue  regarding  awareness  programme  about  religious  for  students

 to  be  included  in  school  curriculum.

 SHRI  RAGHU  RAMA  KRISHNA  RAJU  (NARSAPURAM):  Sir,  I

 will  not  take  much  time.  I  would  like  to  speak  on  an  important  national

 subject  regarding  the  need  for  creating  awareness  among  all  the  students
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 on  religion  at  a  very  young  age  from  somewhere  around  J)  or  gth

 standard.  I  am  a  Hindu.  But  I  know  I  have  very  limited  knowledge  on

 Islam  or  Christianity.  Very  recently,  from  my  dear  friend,  Jasbir  Singh  Ji,

 I  have  learnt  about  Sikhism,  Khalsa,  Guru  Nanak  and  Guru  Gobind

 Singh.  So,  at  the  young  age,  before  the  children  get  prejudiced  to  any

 one  religion,  if  education  on  the  awareness  of  religion  is  given  to  them,

 everyone  would  realise  that  at  the  end  of  the  day,  all  religions  are  more

 or  less  the  same.

 I  would  request,  through  you,  Sir,  to  the  Minister  of  Human

 Resource  Development  that  at  around  7  or  8"  standard,  before  they  get

 prejudiced  to  one  religion,  let  awareness  be  brought  among  the  children

 as  to  what  is  Quran,  what  is  Bible,  what  is  Gita  and  what  is  Khalsa.  All

 these  things  should  be  known  to  everyone.  This  15  my  request,  through

 you,  Sir,  to  the  HRD  Department.  Thank  you,  Sir.

 माननीय  अध्यक्ष  :

 *m02  कुवर  पुष्पेन्द्र  सिंह  चन्देल  को  श्री  कानुमुरू  रघु  राम  कृष्णराजू  द्वारा  उठाए

 गए  विषय  के  साथ  संबद्ध  करने  की  अनुमति  प्रदान  की  जाती  है
 ।

 *[57

 Title:  Demand  to  form  an  apex  body  to  regulate  yoga  and  naturapathy

 course  in  the  country.

 SHRI  TALARI  RANGAIAH  (ANANTAPUR):  Thank  you,  Speaker,

 Sir,  for  giving  me  an  opportunity  to  speak  on  yoga  and  naturopathy

 education  and  practice.  There  are  33  colleges  which  are  offering

 Bachelor’s  degree  in  naturopathy  and  yoga.  They  are  also  providing
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 Post-Graduation  and  PhD  courses.  But  there  is  no  apex  body  to  regulate

 the  education  and  practice  of  yoga  and  naturopathy  so  far.  As  a  result,

 there  i8  lack  of  uniform  professional  curriculum,  set  standards  for

 quality  education  and  centre  of  registration  for  practitioners  in  our

 country.  All  these  things  are  leading  to  quacks  in  the  field  of  naturopathy

 and  yoga.

 Through  you,  I  request  the  Government  to  form  an  apex  body  to

 regulate  these  yoga  and  naturopathy  courses  in  India.  Thank  you,  Sir.

 *t58

 Title:  Issue  regarding  missing  of  an  Indian  employed  in  a  shipping

 company  in  Dubai.

 श्री  तीरथ  सिंह  रावत  (गढ़वाल):  अध्यक्ष  जी,  मेरा  विषय  कुछ  और  था,  लेकिन

 यह  घटना  अभी  घटित  हुई  है,  इसलिए  आपके  माध्यम  से  सरकार  का  ध्यान  इस

 तरफ  दिलाना चाहता  हूं
 ।

 श्री  आयुष  चौधरी,  पुत्र  श्री  अनूप  चौधरी  निवासी

 कोटद्वार,  वर्तमान  जे-46  सैक्टर-22,  नोएडा,  उत्तर  प्रदेश  में  रहते  हैं,  जो  कि  दुबई

 की  शिपिंग  कम्पनी  में  दो  माह  पूर्व  नियुक्त  हुए  थे
 |

 शिप  दुबई  से  ईरान  पहुंचा

 और  पोर्ट  के  समीप  खड़ा  था
 |

 बताया  गया  कि  आयुष  चौधरी  मीटिंग  हो  गया  है
 ।

 शिप  के  कप्तान  मास्टर  द्वारा  दिनांक  17.7.2019  को  रात्रि
 11

 बजे  परिवार  वालों

 को  फोन  पर  बताया  गया  कि  आयुष  चौधरी  पिंक  रोज  शिप  में  कार्य  कर  रहा  था

 और  वह  अचानक  समुद्र  में  गिर  गया
 ।

 आयुष  चौधरी  को  बचाने  का  प्रयास  किया,

 किंतु  तेज  लहर  उसे  बचा  नहीं  पाई  और  वह  मिसिंग  हो  गया
 ।
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 महोदय,  आज  दस  दिन  बाद  भी  यह  पता  नहीं  कि  वह  कहां  है
 ।

 मास्टर

 द्वारा  भेजी  गई  रिपोर्ट  भी  संदिग्ध  पाई  जाती  है  ।  यह  शक  है  कि  बेटा  शिप  में  है  या

 कहां  है?  इन  निम्न  बिंदुओं  की  तरफ  आपका  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं
 ।  जिस

 कम्पनी  द्वारा  भेजा  गया,  प्रथम  कम्पनी  बोकर  प्रांजल  पुंडीर  डायरेक्टर  आरएएस

 शिपिंग  कम्पनी  लिमिटेड  सैक्टर-15  नोएडा मे  है  ।  इस  कम्पनी  की  छानबीन की

 जाए  कि  वह  बच्चा  कहां  गया  ।  परिवार  परेशान  है  |  जब  तक  बच्चे  का  पता  नहीं

 चल  जाता,  तब  तक  शिप  वहां  रहे
 ।

 मैं  आपके  माध्यम  से  विदेश  मंत्रालय  से

 कहूंगा  कि  मामले  की  जांच  की  जाए
 |

 माननीय  अध्यक्ष
 :  *mo2

 कुवर  पुष्पेन्द्र  सिंह  चन्देल  को  श्री  तीरथ  सिंह  रावत

 द्वारा  उठाए  गए  विषय  के  साथ  संबद्ध  करने  की  अनुमति  प्रदान  की  जाती  है  |

 *t59

 Title:  Demand  to  sanction  a  medical  college  in  Tiruvallur  Parliamentary

 Constituency,  Tamil  Nadu.

 DR.  K.  JAYAKUMAR  (TIRUVALLUR):  Speaker,  Sir,  many  thanks

 for  the  opportunity.  Today  this  House  has  passed  the  National  Medical

 Commission  Bill,  2019.  While  the  hon.  Health  Minister  was  replying  to

 the  queries  raised  in  the  House,  he  has  also  assured  that  he  would

 sanction  some  medical  colleges  to  the  large  districts  where  there  are  no

 medical  colleges.

 Sir,  my  Constituency,  Tiruvallur  is  one  of  the  largest

 constituencies  in  Tamil  Nadu  with  22  lakh  voters  and  2200  booths,

 running  to  the  length  of  130  kilometers  to  50  kilometers  in  width.  It  has

 no  Government  medical  college.

 about:blank  57/70



 719/22,  3:35  PM  about:blank

 Through  you,  I  make  an  appeal  to  the  hon.  Minister  of  Health  to

 kindly  sanction  a  medical  college  for  my  Constituency.

 *t60

 Title:  Issue  regarding  private  practice  by  doctors.

 DR.  KALANIDHI  VEERASWAMY  (CHENNAI  NORTH):  Sir,

 thank  you  very  much  for  this  opportunity.  If  the  National  Medical

 Commission  Bill,  2019  which  has  been  introduced  by  the  Government,

 is  passed  in  its  present  form  where  community  health  workers  are

 permitted  to  practice  medicine,  who  are  non-medicos,  it  is  going  to  open

 a  pandora’s  box.

 The  reason  I  say  this  is  because  the  policies  of  the  Central

 Government  and  the  State  Governments  are  different  in  terms  of  private

 practice  by  doctors.  Doctors  in  the  Central  Government  are  not  allowed

 to  do  private  practice  and  they  are  entitled  to  a  Non-Practice  Allowance

 (NPA)  whereas  in  the  State  Government,  doctors  are  allowed  to  do

 private  practice.

 Sir,  :  am  saying  this  because  if  you  are  going  to  allow  community

 health  workers  to  start  practising  in  private,  you  are  going  to  do  a  grave

 injustice  by  promoting  quacks.  And,  if  you  are  not  going  to  allow  them

 to  practice  in  private,  you  are  denying  them  an  opportunity  to  practice  in

 private  where  the  economically  weaker  sections  are  being  treated  poorly.
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 By  doing  this,  you  are  bringing  out  the  saying  “Damned,  if  you  do  it  and

 damned,  if  you  don’t.”  So,  I  would  request,  through  you  Sir,  the  Health

 Minister  to  kindly  consider  this  and  take  an  appropriate  action  in  this

 regard.

 Thank  you.

 *t6 ।

 Title:  Need  to  give  scheduled  tribes  status  to  Bot  Rana  Caste  and

 Bonjara  caste.

 श्री  अजय  मिश्र  टेनी  (खीरी)  :  माननीय  अध्यक्ष  जी,  मेरे  लोक  सभा  क्षेत्र

 लखीमपुर  खीरी  में  बोट  राणा  जाति  के  लोग  रहते  हैं
 ।

 ये  लोग  लाखों  की  संख्या  में

 हैं  |
 जम्मू  कश्मीर  से  लेकर  सिक्किम  तक  ये  लोग  हिमालय  की  तलहटी  में  बसे

 हुए  हैं
 |

 जम्मू  कश्मीर  और  सिक्किम  में  इनको  जनजाति  का  दर्जा  प्राप्त  है,  लेकिन

 हमारे  यहां  इनको  उसका  प्रमाण  पत्र  नहीं  मिला  है
 |

 ऐसे  ही  हिन्दी  बंजारा  जाति

 को  कई  प्रदेशों  में  यह  दर्जा  प्राप्त  है
 ।

 गड़रिया  की  उप-जातियां  बघेल  आदि  को

 भी  यह  दर्जा  प्राप्त  है
 ।

 माननीय  अध्यक्ष  जी,  हमारे  संविधान  के  अनुच्छेद
 341

 में  यह  कहा  गया  है

 कि  अनुसूचित  जातियां  आदेश
 1950

 के  उपबंधों  के  अधीन  जातियों,  उप-जातियों

 या  जनजातियों  या  उनका  कोई  भाग  या  समूह  जो  कि  राज्य  विशेष  से  संबंधित

 अनुसूची  (भाग
 1

 से
 16

 तक)  में  है,  इस  आदेश  के  अधीन  स्थायी  या  क्षेत्रीय  निवास

 के  आधार  पर  उस  जाति,  उप-जाति  के  सदस्यों  को  अनुसूचित  जाति  या  जनजाति

 का  सदस्य  समझा  जाएगा
 |
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 अध्यक्ष  जी,  मेरा  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  यह  अनुरोध  है  कि  हमारे

 जिले  में  रहने  वाले  बोट  जाति  के  लोगों  को  जनजाति  का  दर्जा  और  हिन्दू  बंजारा

 जाति  के  लोगों  को  भी  जनजाति  का  दर्जा  दिया  जाए
 ।

 पाल,  बघेल  आदि,  जो

 गड़रिया  की  उप-जातियां  हैं,  उनको  अनुसूचित  जाति  का  दर्जा  देने  की  कृपा  की

 जाए
 |  धन्यवाद |

 *t62

 Title:  Need  to  enhance  railway  service  for  Sirsaganj  in  Ferozabad.

 श्री  चन्द्र  सेन  जादौन  (फिरोजाबाद)  :  अध्यक्ष  महोदय,  आपने  मुझे  बोलने  का

 अवसर  प्रदान  किया,  इसके  लिए  आपका  धन्यवाद  |

 मैं  फिरोजाबाद  लोक  सभा  से  आता  हूं
 |

 मेरे  संसदीय  क्षेत्र  फिरोजाबाद  की

 विधान  सभा  सिरसागंज  में  आलू  प्रधान  रूप  से  पैदा  किया  जाता  है
 ।

 यहां

 तकरीबन  100  कोल्  स्टोरेज  हैं,  लेकिन  कोल्ड  स्टोरेज  के  व्यापारियों
 व

 अन्य

 व्यापारियों  को  दिल्‍ली,  लखनऊ  जाने  के  लिए  कोई  एक्सप्रेस  गाड़ी  नहीं  है
 |

 विधान  सभा  सिरसागंज  में  एकमात्र  कोरारा  रेलवे  स्टेशन  है,  जहां  कोई  एक्सप्रेस

 गाड़ी  नहीं  रुकती  है
 |

 कोरारा  रेलवे  स्टेशन  से  सुबह  के  समय  दिल्‍ली  जाने  के  लिए

 मगध  एक्सप्रेस
 व

 शाम  को  वापस  कोरारा  आने  के  लिए  पूर्वा  एक्सप्रेस  चलाई  जाए

 |
 इसके  साथ  ही  टुंड ला  जंक्शन,  जो  कि  अति  महत्वपूर्ण  स्टेशन  है,  इसका

 सौन्दर्यीकरण  किया  जाए,  क्योंकि  यह  जंक्शन  विदेशी  सैलानियों  के  आने-जाने  के

 लिए  अति  महत्वपूर्ण  है
 ।

 यहां  इन  ट्रेनों  का  स्टॉपेज  दिया  जाए
 -

 नीलांचल,

 शताब्दी,  महाबोधि,  कैफियत,  रीवा,  वंदे  भारत,  प्रयागराज,  लिच्छवि,  नन्दन

 कानन
 |

 माननीय  अध्यक्ष  :  आप  बाकी  विषय  के  संबंध  में  मंत्री  जी  से  मिल  लीजिएगा  |
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 *t63

 Tilte:  Need  to  enquire  alleged  irregularities  in  IIT,  Mandi,  Himachal

 Pradesh.

 श्री  रामस्वरूप  शर्मा  (मंडी)  :  माननीय  अध्यक्ष  जी,  मैं  आपके  माध्यम  से  मानव

 संसाधन  मंत्रालय  का  ध्यान  आईआईटी  कमांद,  मंडी,  हिमाचल  प्रदेश  की  ओर

 आकर्षित  करना  चाहता  हूं
 ।

 आईआईटी  संस्थान  में  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  का

 विशेष  प्रावधान  है,  लेकिन  दस  वर्ष  व्यतीत  होने  पर  भी  केन्द्रीय  विद्यालय  नहीं

 खोला  गया  |  केन्द्र  सरकार  द्वारा  भवन  का  निर्माण  करने  के  उपरांत  भी  निदेशक,

 आईआईटी  ने  यह  भवन  (माइंड-ट्री  संस्था)  को  स्कूल  चलाने  के  लिए  ठेके  पर  दे

 रखा  है,  जो  कि  अनुचित  है  और  सरकार  के  निर्देशों
 व

 व्यवस्थाओं  का  खुला

 उल्लंघन है  |

 माननीय  अध्यक्ष  महोदय,  मैंने  पिछले  मानसून  सत्र  में  भी  आईआईटी,  मंडी

 में  व्याप्त  घोटालों  की  जांच  के  लिए  सदन  में  मांग  की  थी,  लेकिन  मानव  संसाधन

 मंत्रालय  के  उच्च  अधिकारियों  ने  आदरणीय  केन्द्रीय  मंत्री  जी  के  कहने  पर  भी

 कोई  समिति  गठित  नहीं  की
 |
 मंत्रालय  के  अधिकारियों  का  आंखें  मूंदकर  बैठना

 भी  कई  सवाल  खड़े  करता  है  ।  आईआईटी  मंडी  संस्थान  में  सेवारत  अधिकारियों/

 कर्मचारियों  द्वारा  सेंट्रल  विजिलेंस  कमीशन  दिल्‍ली  में  भी  कई  शिकायतें  की  गई
 |

 इन  सभी  शिकायतों  को  मंत्रालय  के  पास  कार्रवाई  के  लिए  भेज  दिया  गया,  लेकिन

 मजे  की  बात  यह  है  कि  वहां  से  हर  बार  शिकायतों  को  आईआईटी,  मंडी  में

 आरोपित  अधिकारियों  के  पास  ही  भेज  दिया  जाता  था,  जिस  कारण  यहां  भ्रष्टाचार

 का  भारी  बोलबाला हो  गया  |
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 माननीय  अध्यक्ष  जी,  मेरा  आपके  माध्यम  से  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री

 जी  से  आग्रह  है  कि  वे  एक  विशेष  समिति  गठित  करें,  जो  आईआईटी,  मंडी  में  हो

 रही  अनियमितताओं  की  जांच  कर  सरकार  को  सौंपे,  ताकि  दोषियों  पर  कार्रवाई

 की
 जा

 सके  |
 आपका  बहुत-बहुत  धन्यवाद

 |

 *t64

 Ttile:  Issue  regarding  resettlement  of  weavers  in  Maharanipur  in  Jhansi

 Parliamentary  Constituency.

 श्री  अनुराग  शर्मा  (झांसी):  अध्यक्ष  महोदय,  आपने  मुझे  बोलने  का  मौका  दिया,

 इसके  लिए  आपका  बहुत-बहुत धन्यवाद
 ।

 यह  मामला
 30

 हजार  परिवारों  के

 संबंध में  है
 ।

 मैं  बुन्देलखण्ड  से  आता  हूं  और  झांसी  क्षेत्र  से  सांसद  हूं
 ।  झांसी से  70

 किलोमीटर टूर  महारानीपुर  जगह  है
 ।

 यह  बुनकरों  के  लिए  बहुत  प्रसिद्ध  है
 ।

 यहां  पर
 30

 हजार  बुनकरों  के  परिवार  रहते  हैं
 ।

 कुछ  सालों  में  इनका  काम-धंधा

 बिल्कुल  ही  चौपट  कर  दिया  गया  है
 |

 जब  यहां  बसपा  और  सपा  की  सरकारें  थीं,

 तो  इन्होंने  बिजली  के  दर  इतने  बढ़ाए  कि  हैण्डलूम  सैक्टर  बेकार  हो  गया
 |
 यहां

 पर  6  करोड़  से  8  करोड़  का  धंधा  हर  महीने  होता  था  और  रानी पुर  टैरीकॉट  के

 नाम  से  यह  पूरे  विश्व  में  प्रसिद्ध  था
 ।

 यहां  से  सब  जगह  एक्सपोर्ट  होता  था
 ।

 महोदय,  मैं  आपके  माध्यम  से  अपने  यहां  एक  पॉलिसी  चेंज  के  लिए  गवर्नमेंट  से

 रिक्वेस्ट  करना  चाहता  हूं
 |

 गवर्नमेंट  हमारे  यहां  एक  क्लस्टर  पॉलिसी  लेकर  आई

 है,  जहां  इन  लोगों  को  जमीन  देकर  इनका  रीसैटलमेंट  किया  जा  रहा  है
 ।  इस

 पॉलिसी  में  यह  डिफंक्ट  है  कि  इनसे  तुरंत  कुछ  पैसे  मांगे  जा  रहे  हैं
 ।  महोदय,

 ये

 परिवार  बिल्कुल  नष्ट  हो  चुके  हैं
 ।

 मेरे  दो  आग्रह हैं
 ।

 एक  आग्रह यह  है  कि

 गवर्नमेंट  इनसे  धीरे-धीरे  करके  पैसे  ले,  जिससे  ये  लोग  वहां  पर  सैटल  हो  जाएं  |

 दूसरा  आग्रह  यह  है  कि  ये  लोग  8-8.50  रुपये  बिजली  का  यूनिट  नहीं  दे  सकते  हैं
 |
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 अगर  गवर्नमेंट  वहां  पर  सोलर  उपकरण  लगा  देगी  तो  उनको  बिजली  3  रुपये  में

 उपलब्ध  हो  जाएगी  और  ये  30  हजार  परिवार  वहां  पर  सैटल  हो  जाएंगे  ।

 माननीय  अध्यक्ष  :

 *m02  कुवर  पुष्पेन्द्र  सिंह  चन्देल  को  श्री  अनुराग  शर्मा  द्वारा  उठाए  गए  विषय  के

 साथ  संबद्ध  करने  की  अनुमति  प्रदान  की  जाती  है
 |

 *t65

 Title:  Need  to  take  steps  to  promote  tourism  in  Rajahmundry

 Parliamentary  Constituency,  Andhra  Pradesh.

 SHRI  MARGANI  BHARAT  (RAJAHMUNDRY):  Mr.  Speaker,  Sir,

 thank  you  for  allowing  me  to  speak  during  the  ‘Zero  Hour’.

 Hon.  Members  are  raising  many  worthy  issues  during  the  ‘Zero

 Hour’.  I  would  like  to  know  on  how  many  issues  raised  by  the  hon.

 Members  the  Departments  concerned  have  taken  action.  Through  you,  I

 would  like  to  ask  this  question  to  the  hon.  Ministers.

 Last  time  I  raised  an  issue  regarding  sports.  The  Budget  has

 allotted  only  Rs.  2,000  crore  for  development  of  sports.  Today,  I  would

 like  to  raise  an  issue  regarding  tourism.  In  this  world,  so  many  countries

 are  dependent  on  tourism.  Our  country  is  having  a  lot  of  natural

 resources.  So,  there  is  a  lot  of  scope  to  improve  tourism  in  our  country.

 Is  the  Central  Government  considering  tourism  as  one  of  the  revenue-
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 generating  sources  for  our  country?  If  we  attract  foreign  tourists,  we  can

 get  a  lot  of  dollar  inflow  and  in  turn  our  economy  will  also  grow.  Hence,

 I  request  the  Hon.  Minister  of  Tourism,  through  you,  to  concentrate  on

 tourism  as  much  as  he  could.

 I  would  like  to  point  out  an  issue  regarding  my  Constituency,

 Rajahmundry.  In  Rajahmundry,  we  have  a  Havelock  Bridge.  It  is  a

 heritage  Bridge.  We  have  to  concentrate  on  our  heritage  tourism.  A  lot

 of  olden  and  ancient  treasures  and  historic  monuments  can  be  restored

 and  can  be  made  tourist  attractions  so  that  we  can  earn  a  lot  of  revenue

 from  tourism.

 *t66

 Title:  Need  to  take  steps  to  commence  FM  services  in  Tribal  Areas.

 श्री  गजेंद्र  उमराव  सिंह  पटेल  (खरगौन):  माननीय  अध्यक्ष  महोदय,  धन्यवाद  |

 मैं  मध्य  प्रदेश  की  ऐसी  जनजाति  लोक  सभा  से  आता  हूं,  जो  इन्दौर  से  150

 किलोमीटर  ।र  है  और  इस  लोक  सभा  का  70  प्रतिशत  भाग  जनजाति  बाहुल्य  है,

 जो  विकास  की  गति  से  काफी  टूर  है
 |

 वहां  पर  जंगल  और  पहाड़ों  में  रहने  वाला

 समुदाय  मोबाइल  और  टी.वी.  की  सुविधाओं  से  काफी  टूर  है
 ।

 पिछले  वर्ष

 टूरदर्शन  केंद्र  द्वारा  वी  योजना  के  तहत  वहां  पर
 100

 वाट  क्षमता  का  एफ.एम.

 रिले  ट्रांसमीटर  स्वीकृत  हुआ  है
 ।

 यह  योजना  पिछले  साल  से  स्वीकृत  होकर  पड़ी

 हुई  है
 |

 हमारे  जनजाति  समुदाय  के  लोग  चारागृह  और  मजदूरी  का  काम  करते  हैं

 ।
 इस  योजना  के  माध्यम  से  उनको  स्वास्थ्य  की  जानकारी  मिलना,  कृषि  के  संबंध
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 में  जानकारी  मिलना  और  सरकार  के  समाचार  का  जो  संदेश  मिलता  था,  वह  मिल

 सकेगा
 ।

 महोदय,  यह  योजना  शीघ्र  चालू  की  जाए
 ।
 मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार

 का  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि  इस  प्रकार  के  पिछड़े  जनजाति

 समुदाय  के  लिए  एफ.एम.  शीघ्र  शुरू  किया  जाए,  जो  खरगोन  और  बड़वानी  दोनों

 जिलों  में  स्वीकृत  शेष  है,  इसको  शुरू  किया  जाए
 |

 21.00  hrs

 *t67

 Ttile:  Need  to  start  a  special  drive  of  employment  for  the  Scheduled

 Castes,  Scheduled  Tribes  and  OBCs.

 SHRI  ASIT  KUMAR  MAL  (BOLPUR):  Sir,  thank  you  very  much  for

 giving  me  a  chance  to  say  something  in  Zero  Hour.

 Hon.  Speaker,  Sir,  I  would  like  to  draw  your  kind  attention  that  70

 years  have  passed  since  India  has  gained  Independence,  but  it  is  a  matter

 of  great  regret  that  a  vast  number  of  people  belonging  to  Scheduled

 Castes,  Scheduled  Tribes  and  Other  Backward  Communities  are  still

 living  in  lowest  rung  in  the  society.

 Though  the  Government  has  been  maintaining  the  rehabilitation

 policy  for  all-round  development  of  these  downtrodden  people,  it  15  very

 sad  that  these  people  could  not  enter  into  the  mainstream  of  the  society.
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 Hon.  Prime  Minister  has  again  and  again  proclaimed  everybody’s

 prosperity.  ...(/nterruptions)

 So,  I  request  the  hon.  Prime  Minister  to  start  a  special  drive  of

 employment  for  the  Scheduled  Castes,  Scheduled  Tribes  and  OBCs.

 Thank  you.

 *t68

 Title:  Need  to  have  a  railway  crossing  from  Katehari  Bajar  to  Ninampur

 road  in  Ambedkar  Nagar  in  Shravasti  Parliamentary  Constituency,  Uttar

 Pradesh.

 श्री  राम  शिरोमणि  वर्मा  (श्रावस्ती)  :  अध्यक्ष  महोदय,  आपने  मुझे  बोलने  का

 अवसर  प्रदान  किया  है,  इसके  लिए  मैं  आपको  हृदय  से  धन्यवाद  देता  हूं
 ।

 मैं,  मेरे

 गृह  जनपद  अंबेडकर  नगर  व  संसदीय  क्षेत्र  श्रावस्ती  में  रेलवे  के  कुछ  महत्वपूर्ण

 बिन्दुओं  पर  रेल  मंत्रालय  का  ध्यान  आकृष्ट  कराना  चाहता  हूं
 ।

 अंबेडकर  नगर  के

 कटेहरी  बाजार  से  निनामपुर  रोड  पर  रेलवे  फाटक  के
 न

 होने  से  आए  दिन

 दुर्घटनाएं  होती  रहती  हैं
 |

 वहां  पर  एक  रेलवे  फाटक  लगाना  अति  आवश्यक  है
 |

 अंबेडकर  नगर  में  ओवर  ब्रिज  के  नीचे  बंद  रेलवे  क्रासिंग  को  खुलवाने  की

 आवश्यकता  है,  जिससे  वहां  पर  स्थित  विद्यालय  के  बच्चों  एवं  व्यापारियों  को

 सुविधा मिल  सके  |

 महोदय,  ट्रेन  संख्या  12571/12572  व  15705/15706  हमसफर  एक्सप्रेस

 जो  कि  देश  की  राजधानी  नई  दिल्‍ली  के  लिए  जाती  है,  उसका  ठहराव  तुलसीपुर

 में  कराया  जाए
 ।

 इस  क्षेत्र  में  काफी  तादाद  में  लोग  अपनी  रोजी-रोटी  कमाने  के

 लिए  दिल्‍ली जाते  हैं
 ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  की  जनता  के  आवागमन  हेतु  गोण्डा-बढ़नी-

 गोरखपुर  रेल  मार्ग  पर  यात्री  गाड़ियों  की  संख्या  बढ़ाई  जाए
 ।

 गोरखपुर  वाया
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 बढ़नी-बलरामपुर-लखनऊ के  रास्ते  हरिद्वार  तक  एक  एक्सप्रेस  ट्रेन  चलाई  जाए  |

 गोण्डा-वाराणसी इंटरसिटी  को  बलरामपुर  तक  जोड़ा  जाए
 ।

 एक  इंटरसिटी

 एक्सप्रेस  बलरामपुर  से  लखनऊ  के  लिए  शाम  के  समय  चलाई  जाए
 ।

 बलरामपुर

 वाया  गोण्डा-अयोध्या-वाराणसी इंटरसिटी  ट्रेन  प्रातः
 10

 बजे  चलाई जाए
 ।

 इंटरसिटी ट्रेन  संख्या  15069/15070  गोरखपुर-बलरामपुर  और  बादशाह नगर  पर

 ठहराव  के  साथ  ही  साथ  झारखंडी-बलरामपुर  में  ठहराव  की  व्यवस्था  की  जाए
 |

 एक  एक्सप्रेस  ट्रेन  सुबह  लखनऊ-बलरामपुर  से  होते  हुए  गोरखपुर  तक  चलाई

 जाए
 |

 बलरामपुर  से  सायं
 4

 बजे  से  लखनऊ  के  लिए  एक  ट्रेन  एक्सप्रेस  ट्रेन  चलाई

 जाए  ।...(व्यवधान)

 माननीय  अध्यक्ष
 :

 माननीय  सदस्य,  आप  एक  ही  दिन  में  सारी  ट्रेनें  चलवा  देंगे
 ।

 ...(व्यवधान)

 श्री  राम
 शिरोमणि

 वर्मा:  अध्यक्ष  महोदय,  बहराइच  श्रावस्ती-खलीलाबाद

 रेलमार्ग  का  अतिशीघ्र  निर्माण  कराया  जाए
 ।

 बलरामपुर  में  एनएच
 730

 और

 झारखंडी  रेलवे  क्रासिंग  पर  फ्लाइओवर  का  निर्माण  कराया  जाए  ।

 *t69

 Title:  Need  to  take  steps  to  release  water  from  Hathinikund  Barrage  to

 western  UP  and  make  cleaning  of  canals.

 डॉ.  सत्यपाल  सिंह  (बागपत)
 :

 अध्यक्ष  महोदय,  मुझे  आपने  बोलने  का  अवसर

 प्रदान  किया  है,  इसके  लिए  मैं  आपका  आभार  प्रकट  करता  हूं
 ।

 मैं  आपके
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 माध्यम  से  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  के  तीन  जिले
 -

 सहारनपुर,  शामली  और  बागपत  के

 लगभग  साढ़े  चार  लाख  किसानों  की  गंभीर  समस्या  की  तरफ  केन्द्र  सरकार  और

 राज्य  सरकार  का  ध्यान  आकृष्ट  कराना  चाहता  हूं
 |

 यमुना  नदी  का  पानी  हरियाणा,  दिल्‍ली  और  यूपी  में  बांटा  जाता  है
 ।

 हथिनीकुंड  एक  जगह  है,  वहाँ  से  हमारे  क्षेत्र  में  पानी  आता  है
 ।

 लेकिन  पिछले  कई

 वर्षों  से  नहरों  में  पानी  नहीं
 आ

 रहा  है,  नहरों  की  सफाई  नहीं  होती  है
 |

 अध्यक्ष  महोदय,  हर  साल  लगभग  90  सेंटीमीटर  पानी  का  जल-स्तर  नीचे  जा

 रहा  है  |  डार्क  जोन्स  घोषित  हो  गए  हैं  ।  किसानों  को  बिजली  का  बिल  ज्यादा  देना

 पड़  रहा  है  |  अध्यक्ष  महोदय,  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  निवेदन  करूँगा

 कि  हथिनीकुंड  बैराज  से  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  में  पानी  छोड़ा  जाए,  नहरों  की  ठीक

 से  सफाई  की  जाए
 |

 किसानों  के  लिए  पर्याप्त  पानी  छोड़ा  जाए
 |

 आपका  बहुत-

 बहुत  धन्यवाद
 |

 माननीय  अध्यक्ष  :  माननीय  सदस्य,  जिन्होंने  आज  रिजेक्ट  की  है,  उनको  नेक्स्ट

 टू  डेज  में  बोलने  का  मौका  दिया  जाएगा
 ।

 डॉ.  संजय  जायसवाल |

 *t70

 Title:  Issue  regarding  alleged  GST  scam  at  India-Nepal  border.
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 डॉ.  संजय  जायसवाल  (पश्चिम  चम्पारण):  अध्यक्ष  महोदय,  माननीय  वित्त  राज्य

 मंत्री  जी  भी  यहाँ  मौजूद  हैं,  मैं  आपका  ध्यान  भारत-नेपाल  सीमा  पर  करोड़ों  रुपये

 के  जीएसटी  घोटाले  की  तरफ  आकृष्ट  करना  चाहता  हूँ
 ।

 गृह  मंत्रालय  द्वारा  139

 करोड़  रुपये  में  इंटीग्रेटेड  चेक  पोस्ट  खोला  गया,  जहाँ  पर  सारे  एक्सरे  स्कैनर्स  लगे

 हुए  हैं,  जिससे  कि  ट्रिक्स  इंडिया  से  नेपाल  जा  सकें
 ।

 गृह  मंत्रालय का  जो  कस्टम

 विभाग  है,  वह  आज  भी  उस  आईसीसी.  पर  शिफ्ट  नहीं  किया  है,  आधा  समय

 वहाँ  रहता  है  और  आधा  समय  शहर  के  बीच  में  रहता  है  ।  जो  भी  गाड़ियाँ

 इंटीग्रेटेड  चेक  पोस्ट  से  जाती  हैं,  लौटते  समय  वे  सब  नो-मैन्स  लैंड  में  रुक  जाती  हैं

 और  फिर  रात  को  10-11  बजे  के  बाद  इंडियन  कस्टम  से  पास  कर  जाती  हैं,

 जबकि  सरकारी  कानून  है  कि  जहाँ  भी  इंटीग्रेटेड  चेक  पोस्ट  है,  वहीं  सारी  कस्टम

 की  एक्टिविटीज  होनी  चाहिए  ।  रात  भर  ये  गाड़ियाँ  चलती  हैं  ।  ये  गाड़ियाँ  नेपाल

 जाकर  सारे  जीएसटी  का  टैक्स  बेनिफिट  ले  लेती  हैं  और  वापस  इंडिया  आकर

 सारा  सामान  बेचने  का  काम  करती  हैं  ।  इसलिए  मेरा  आपके  माध्यम  से  माननीय

 वित्त  मंत्री  से  यह  अनुरोध  रहेगा  कि  जब  इंटीग्रेटेड  चेक  पोस्ट  रक्सौल  में  खुल  गई

 है  तो  कस्टम  डिपार्टमेंट  पूरे  तौर  पर  उस  आईसीसी.  में  शिफ्ट  कर  जाना  चाहिए

 |
 आपका  बहुत-बहुत धन्यवाद  |

 माननीय  अध्यक्ष
 :

 कोई  बहुत  अविलम्ब  का  विषय  हो,  कोई  आज  घटना  घटी  हो

 तो  वह  बोल  सकता  है  ।  बाकी  मैं  कल  और  परसों  लोगों  को  बोलने  का  मौका

 दूँगा |

 सभा  की  कार्यवाही  कल  दिनांक
 30

 जुलाई,
 2019

 को  सुबह
 11

 बजे  तक  के

 लिए  स्थगित की  जाती  है  |

 21.07  hrs

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  Clock
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 on  Tuesday,  July  30,  2019/Shravana  8,  1941(Saka)

 *  Not  recorded

 *  Not  recorded

 *  Not  recorded

 *#  Not  recorded

 *  English  translation  of  the  speech  originally  delivered  in  Tamil.

 *  Not  recorded.

 *  Not  recorded

 क  English  translation  of  the  speech  originally  delivered  in  Tamil.

 क  English  translation  of  the  speech  originally  delivered  in  Tamil.

 *  Not  recorded
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